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 भाग  g—TRAT AT

 —

 १५६७  १५६८

 आआय-व्ययक  में  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  के

 व्यय  PEWa-VE  की  तुलना  में  ७००,

 से  ८००  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  गई  है
 ?

 २०  १९५४

 श्री  दातार  :  झ्रावस्यकताओओं  के  कारण
 ee  क

 यह  वृद्धि की  गई  है  ।
 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समस्त  हुई

 श्री  ato  पी०  क्या  में  जाम

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  सकता  हुं  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग

 के  कितने  पदाधिकारी--स्त्री  तथा  पुरुष
 प्रश्नों  के

 मौखिक
 उत्तर

 संसद  सदस्यों  गतिविधि  की  निगरानी

 eta  गुप्तचर  विभाग
 करने  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  हैं  ?

 *
 220%.  st  ato  पी०  नायर  :

 श्री  दातार
 :  मुझे  खेद  है  कि

 क्या  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 में  इस  प्रश्न  का  उसर  नहीं  दे  सकता  ।  यह

 केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  के  क्रम  बिलकूल  निराधार  है  ।

 व्यय के  EWG-VE  में  १६,  ३६  लाख  रुपये

 १२०.२२  लाख
 at  ato  पी०  नायर

 :  केवल

 से  बढ़  कर  चालू  वर्ष  में
 एक

 रुपये  हो  जाने  के  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक
 अध्यक्ष  महोदय :  wa

 हम  प्रगले  को  लेंगे  ।
 राज्य  में  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  के  एकक

 हैं  श्रोता  यदि  तो  उन  के  कृत्य  कया  श्री  ato  ato  fare  राव

 शौर
 ma  के  भाग  का  पूरा  उत्तर नहीं

 दिया गया  है  ? केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग
 में

 इस  समय  कितने  व्यक्ति काम  करते  हें  अध्यक्ष  महोदय  :  वे  कहते  हैं  कि जानकारी

 RE¥G-VE  में  कितने  काम  करते  थे  ?
 नहीं  दी  जा  तो  इसी  को  बस

 faa  । गह-कार्य  उप मंत्रों  :

 से  इस  प्रकार की  जानकारी  श्री  ato  पो०  नायर
 में

 जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  के  विशेष

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  में  जानना  चाहता  पुलिसदल को  स्थानीय  पुलिस पर  ध्यान

 हूं  कि  यह  सच  नहीं  है  कि  वर्त्तमान  रखने के  तथा  बड़े  बड़े  च्  की  जांच

 386  L.S.D.
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 के  अधिकार दिये  गये  में  श्री  दातार  म  इस
 =~

 में यह  भी  जानना

 चाहता हूं  कि  क्या  यह  संभव है  कि  परिवर्तन  के क  क  क्या  के  afeerte स्वरूप  _  ग  ४,०००

 मंत्री  विभिन्न  राज्यों  में  नियुक्त  ऐसे  पदाधिक  रुपया  अधिक  देना  पड़ा  ।

 रियों  के  पते  राज्यों  के  संसद-सदस्यों  को
 राष्टीय  आय  समिति

 बता द
 श्री  दास :

 श्री  दातार  :  मझे  अ्रादंका है  कि  माननीय
 *2 902.  ०  एन०

 कया  fea  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 सदस्य  विशेष  पुलिस  दल  गुप्तचर

 विभाग  के  बीच  भेद  को  ठीक  से  समझ  नहीं
 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  आय

 समिति  के  भ्रान्ति  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों
 पा  रहे  गह  मंत्रालय से  संलग्न  होते  हए

 पर  विचार किया  है  जो  कि  आंकड़ों भी  वे  एक  दसरे  से  बिलकूल  Wawa  हैं  ।

 सूधार  के  faa  टेक्निकल  समस्याओं  के
 श्री  alo  पी०  नायर  :  आप  ही  समझने

 में  गडबड कर  रहे  हं  म॑  तो  नहीं  कर  रहा  ।
 बिन  तथा  राष्ट्रीय की  लगातार

 काटी
 के  लियें  संस्था  विषयक  व्यवस्था क के  संबंध

 baa  fa अध्यक्ष  महोदय

 अगला  प्रश्न ॥
 यदि  तो  इस  विषय में  क्या

 काफिला  भ्रष्टाचार  मामला  निश्चय किये  गये  ?

 ay  डाभी  वित्त  उपमंत्री  एस०  सी
 ०  शाह )

 क
 ११०७  क्या

 काय  मंत्री  २६,  eeu ar arated को  तारांकित  था  २८  अगस्त  ces  को

 प्रशन  संख्या  ४१८  के  संबंध में  यह  बताने  की  राष्टीय  ara  समिति  की  सिफारिशों  पर  तथा

 संबंधित  मंत्रालयों  की  ५  पटरियों  पर कपा  rey

 विभागीय  सांख्यकों  की  स्थायी  समिति  ने
 क्या  कांदला-दिशा  रेलवे  के

 विचार  विनिमय  शौर  wa  यह  तय
 सबंध म  afa  तथा  अन्य  निर्माण  झा

 किया  गया  है  कि  steel  के  सुधार  के  लिये परिमाप  की  जांच  पूर्ण  हो  गई  तथा
 विभिन्न  टेक्निकल  सदस्यों  पर

 यदि  तो
 उस

 का
 क्या  परि  कार्यवाही करने  के  लिये  व्यवस्था की  जायें  ।

 णाम है  ?  संस्था  विषयक  काय  के  संबंध  राष्टीय

 गृह-कायें  उपमंत्री  (  अय  कार्य-प्रणाली  केन्द्रीय  सांख्याकी  संस्था

 तथा  जांच  अभी  समाप्त नहीं  के  साथ  इस  वर्ष  पहली  जून  से  मिला
 दी  गई

 हुई  है
 मह  समाप्त होने  को  है  जिस  से  राष्ट्रीय  श्राय  कार्य  के  अनुसंधान

 में  बढ़ोतरी हो  सके  ।  गर-सरकारी

 भी  डाभी  में  जानना  चाहता हं  कि
 ्  संस्थानों  तथा  विश्वविद्यालयों  से  ada

 इस  में  कितने  व्यक्ति  अ्रन्तग्रस्त
 = = क  r

 स्थिति  जानने  की  कार्यवाही  की  जा  रहो

 शो  दातार  इस  समय  म  ठोक  सख्या  है  ।

 नताने  में  समर्थ  नहीं  ।  यह  हिसाब  कर  के
 श्री  छूट  एन०  दास० :

 में
 जानना  चाहता

 बताई जा  सकती  है  ।
 हूं  किस  समिति

 की  सिफारिशों के  श्राधार

 श्री  डाभी  :  में  जानना  चाहता हुं  कि  इन  पर  wet  सक  &  कर्मचारी  की

 परिमापों  के
 कारण  सरकार  को  कितना

 संख्या  बढ़ाई  जा  रही  तथा  यदि  तो

 रुपया देना  पड़ा  ?  किलनी ?
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 |  एम०  ato  शाह  जसा  कीमत
 विधिक  सहकारी  योजना

 बताया  राष्ट्रीय  राय  एकक  का  Mais —
 F220R  डा०  राम  at

 ख्याति  संस्था  ने  ले  लिया  है  तथा  उन  की  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की  जायेंगी  ।
 योजना  |  की

 at  एस०  एस  दात  मं  जानना  प्राविधिक  सहकारी  योजना  के

 चाहता  हूं  कि  क्या  इस  बात  का  ग्रनुमान
 भारतीय  खानों  के  कुछ  प्रबन्धक  ऊंची  शिक्षा

 लगाया  गया  है  कि  भविष्य  में  कितने  व्यक्तियों  के  लिये  विदेश  भेजे  गये  हैं  ;

 की  आवश्यकता  होगी  तथा  यदि  तो  वह  यदि  तो  कितने  तथा  किस

 अनुमान  क्या  हूं
 ?  किस देश  तथा

 वे  भारत के  किस  राज्य  के
 श्री  एम०  ato  wit  तक  कोई

 निवासी हैं  ?
 ग्रनुमान  नहीं  लगाया  गया  |

 वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०
 श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जानना  चाहता

 जी  हां
 हूं  कि  ऐसे  भागों  में  जहां  भिन्न-भिन्न  प्रकार

 ५५;  झास्टेलिया  तथा
 के  आधिक  कार्यों  के  सांख्यिकीय  प्रबंध

 न्यूजीलैंड  को  |
 नह ह्  शक डी  इस  प्रकार  के  अ्रभिकरण  बनाने

 के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिमी

 इस  विषय  पर श्री  एम०  सो ०  दाह

 केन्द्रीय  सांख्यकि  संस्था  सिफारिशें  भेजेंगी  ।
 डा०  राम  AAT  में  जानना  चाहता

 श्री  टी०  एस०  ए०  माननीय  हूं  कि  प्राविधिक  सहकारी  योजना  के

 मंत्री  ने  बताया  कि  उन  को  इस  विषय  में  गत  विदेश  भेजे  गये  खानों के

 सरकारी  संस्थानों  तथा  विश्वविद्यालयों  से  सरकारी  खानों के  हूं  अथवा  उन  में  से  कुद

 सरकारी  खानों  के  प्रबन्धक भी  हैं  ? सहायता  मिलेगी  ।  में  जानना  चाहता  हूं

 fe  वे  किस  प्रकार  की  सहायता  की  शभ्राश्या  श्री  go  सी०  में  इस  प्रश नके के

 करते  तथा  इस  विषय  में  उन  गैर-सरकारी  सम्बन्ध में  निश्चित  नहीं  |  मेरे  विचार

 संस्थानों  तथा  विश्वविद्यालयों  को  वे  किस  से  अधिकतर  गेर-सरकारी  खानों  के  ही
 +

 प्रकार  सहायता देना  चाहते  हें  ?  @  |

 कमारा  एनी  मस्टरोल  म  जानना

 श्री  एम०  ato  इस  बात का
 चाहती हुं  कि  इस  योजना  के  श्रन्तगंत शिक्षा

 निश्चय  करना  ही  इसी  संस्था  परनीत  है  ।
 प्राप्त  कोई  पदाधिकारी  ट्रावनकोर-को चीन

 कार्य  करने  वाली  टुकड़ियां  होंगी
 ।  जैसा  कि

 राज्य  से  क्यों  नहीं  भेजा  जाता
 ?

 में  ने.बताया  इन  टुकड़ियों  में  संबंधित

 क्यों  केन्द्रीय  सांख्यकी  योजना  आयोग
 श्री  ए०  सी०  झ  मुझे  इस  की  कोई

 सुचना  नहीं  है  ।
 तथा  alae  कार्य  विभाग  के  व्यक्ति  होंगे  ।

 वे  गैर-सरकारी  संस्थाओं तथा  विश्वविद्यालयों  श्री  तिम्मय्या  में  जानना  चाहता  हूं

 सांख्यिकीय
 आंकड़े  सुधारने  के  सम्बन्ध  किवे  के  अपन  व्यय  पर  भज  गए  अथवा

 सरकारी व्यय  पर  ? म  पत्र-व्यवहार  करेंगे  ।
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 डा०  एम०  एवं  दास  इस  वर्ष  के श्री  go  सी०  गुहा  :  साधारणतया

 देश  में  वे  जाते  वही  देश  व्यय  उठाता  व्ययक  में  इस  कार्य  के  लिये  3,90, foo

 है  ।  रुपया रखा  गया  है  ।

 श्री  Qo  Uo  में  थ्री  बलाय घन  में
 जानना  चाहता

 चाहता  हं  कि  क्या  यह  सच  है  कोलम्बो
 हूं  कि  इस  श्रजायबघर,में  भारत के  पुराने

 योजना  की  प्राविधिक  सहकारी  योजना  की  शासकों  की  प्रस्तर  मूर्तियां  तथा  चित्र  रखने

 निधि  का  अधिक  घन  बचा  पड़ा  है  जो  व्यय
 का  विचार  तथा  FAT  मद्रास राज्य  सरकार

 नहीं  gar  है
 ?

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ने  इन  प्रस्तर  मूर्तियों  तथा  चित्रों  को  इस

 श्री ए०  ato  यदि  माननीय
 अजायबघर  में  रखने  के  लिये  शिक्षा  मंत्रालय

 से  उन्हें  ले  जाने  को  कहा  है
 ?

 सदस्य  प्राविधिक  सहकारी  योजना  की  निधि

 के  संबंध  में  जानना  चाहते  हूं  तो  इस  के  लिये
 डा  एम०  एम०  दास  श्रीमान चय

 मुझे  चाहिये
 ।

 भवन-निर्माण पर  ही  प्रश्न  रखा  गया  था  ।

 राष्ट्रीय  अजायबघर  मेरे  विचार  से  आगामी  मानुनीय

 सदस्य  का  इसी  प्रकार  का  एक  प्रशन  होगा  | *
 १४१०.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या

 शिक्षा  मंत्री  ६  १९५४ के
 तारांकित  श्री  एम०  में  जानना

 संख्या  २२९६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  चाहता  हूं  कि  इस  अजायबघर  की  मुख्य

 बताने की  कृपा  करेंगे  :  विशेषतायें  क्या  तथा  श्रमिक  अड़चनें

 क्या  नई  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  क्या  होंगी  ?

 अजायबघर  भवन  निर्माण  योजना  बनाने के  डा०  एस०  एम०  दात  गवार  समिति

 लिये  नियुक्त  समितिਂ  ने  प्रतिवेदन
 ने  भवन-निर्माण  हेतु  एक  करोड़ से  aes

 प्रस्तुत कर  दिया  तथा
 रुपये का  लगाया  परन्तु  हमारा

 इस  भवन  का  अनुमानित व्यय  वेतनमान  झ्रनुमान  लगभग  ९१  लाख  रुपये
 का

 होगा
 ?

 है  कौर  अ्रजायबघर में  कला  प्राण किय

 तथा  पुरातत्व  संबंधी  नमूने  रखे
 जायेंगें  ।

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव

 एम०  एम०  दात  ):  श्रीमान  oat
 फ़रो-मैगनीज

 नहीं  |
 *

 १२१२  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा :
 wit  तक  पूर्ण  नहीं  हुई  है

 ।
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  में  जानता
 गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 चाहता  हूं  कि  यह  योजना  कब  तक  पूर्ण
 सरकार  फेरो-मैगनीज

 होगी ?
 मिश्रित  मैंगनीज  )  उद्योग की  जांच तथा

 डा०  एम०  एम०  आशा है  कि  इस  की  स्थापन शर  विकास  के  सम्बन्ध में

 योजना  ही  पूर्ण  हो  जायेगी  ।
 निजी  क्षेत्र  को  सलाह  देने  के  लिये  कोई  समिति

 में  नियुक्त की श्री  कृष्णाचाय  जोशी :

 चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष  के  श्रेय-व्यापक में  इंस  क्या  समिति  ने  कोई  प्रतिवेदन

 grew  किया  2:  ब  |  at
 ची  के  लिये  कितना  मन  रखा  गया  है  ?  avg  VOM  पद्
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 यदि  तो  उस की  क्या  सरकारी  प्रद्यासनीय  यंत्र  का  पुन संगठन
 सिफारिशें  हें  ?

 4:  ह  श्री  एम०  एल०  देवी :

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ३०  Rev  को

 \ बणा
 उपमंत्री

 क्०  डी०  मालवीय  मह-कार्य  उपमंत्री  द्वारा  प्रश्ञासनीय  व्यवस्था

 श्रीमान  ।
 के  सुधार के  बारे  में  गैर-परकार  संकल्प

 तथा  जी  प्रतिवेदन  पर  वाद-विवाद के  समय  सभा  में  दिये गए

 wat  प्राप्त  नहीं  gare  ।
 वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 श्रीमती  तारक इव री  सिन्हा  :  में  जानना

 चाहती हूं  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना
 के  शेष  क्या  नियमों  में  झ्रावश्यक

 समय  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  संयोजन  किये  गए

 में  उद्योग  पर  व्यय  होने  वाले  शन  का  यदि  वो  क्या  उन  संशोधित

 प्राक्कलन  मंत्रालय  ने  बना  लिया है  ?  नियमों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी

 शी  Ro  डी०  सा  जीवित  जी
 कौर

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  gut

 प्रौढ़  जैसे  ही  उस  की  सिफारिशों  पर  सरकार  यदि  भाग  का  उत्तर

 नकारात्मक हो  तो  इस  कार्य  में  विलम्ब
 विचार  कर  लेगी  वैसे  ही  हम  कार्य  प्रारम्भ

 करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ;  इस  समय  हम  इस
 के  क्या  कारण हूं  वह  कब  तक  हो

 जायेगा ?
 तथ्य  पर  ध्यान नहीं  देंगे कि  ag  प्रथम

 वर्षीय योजना  में  समाप्त  होगा  द्वितीय  गह-कायें  उपमंत्री

 में ।  से  भारतीय

 श्री  मित्तल  में  जानना  चाहता हूं  कि  पर  लागू  होने  वाली  १५  नियमावलियां जारी

 की  गई  हूँ  झ्र वे  सभा-पटल पर  रख  दी नागपुर  विमान-दुर्घटना  में  भरे  हुए

 जान  द्वारा  निर्मित  फेरो-मैंगनीज  के  निर्माण  गई  हूं  ।  ६  नियमावलियां at  विचाराधीन

 हें  और  ara है  कि  वे  शीघ्र  जारी  की  जायेंगी  ।
 के  प्रस्ताव की  वर्त्तमान  स्थिति क्या  है  ?

 क्या  सरकार  उस  पर  कर  रही  है  ?  अखिल  भारतीय  सेवाओं के  लिये  हाल  ही

 जारी  किये  गये  नियमों के  प्राकार  पर
 श्री  Fo  डी०  मालवीय  श्रीमान  नियमों  तथा  केन्द्रीय

 में  प्रश्न  ana  नहीं  सका  ?
 नियंत्रण  तथा  नियमों  के  पुनरीक्षण

 का  काम  तभी  चल  रहा
 >  । अध्यक्ष  महोदय  :  वे  चाहते

 हैं  कि  फेरो-मैंगनीज  बनाने  के  लिखें  क्या

 कौर  मध्य  प्रदेश  में
 श्री  स०  एल०  द्विवेदी  :  माननीय

 उपाय  किये  गये  हैं
 मंत्री  की  राय  में  इन  नियमों  का  क्या  प्रभाव

 उस  के  सम्बन्ध  में  जो  योजना  क्या  उस  ?
 पड़ेगा  4

 पर  que  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  Fo  डी०  वाणिज्य  तथा
 att  दातार :  इन  नियमों से  कार्यकुशलता

 बढ़ेगी  शौर  अधिक  समता  पैदा  होगी  ।
 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकार  इस  योजना  पर

 तथा  अन्य  योजनाओं  पर  भी  विचार  कर  रही  भी  एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  जानना

 है  ।  चाहता  हूं  कि  इन  नवीन  नियमों  के
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 माननीय  मंत्री  ने  प्रदश या सनीय यंत्र  के  लाग  होने  के  समय  से  पद  वर्ष  के  भीतर

 पुनर्गठन में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  अंग्रेजी का  स्थान  हिन्दी  द्वारा  लिया  जाना

 भी  किए हें  ?  चाहिए  ।  तब  तक  मंग्रेजी ही भारतीय ही  भारतीय

 श्री  दातार  सभा  को  ज्ञात है  कि  az  रक्षा-अ्रकादमी  में  शिक्षा-माध्यम  रहेगी ।

 सन  2eyY  के  प्रारम्भ  में  प्रकाशमय  के कार  नें  संगठन  तथा  प्रणाली  विभाग  खोला

 है  ।  इस  विभाग  ने  पहले  ही  कार्य  प्रारम्भ
 वाला  चले  जाने  की  है  ।

 श्री  गिडवानी कर  दिया  है  वह  यह  पता  लगाने  म  जानना  चाहता

 का  प्रयत्न कर  रहा  है  कि  विलम्ब के  क्या  हूं कि  यह  परिवर्तन पन्द्रह  वर्ष  के  बाद  किया

 कारण  हैं  ।  यह  अन्य  विषयों  ओर  भी  ध्यान  जायगा या  उस  से  पहले ?

 दे  रहा  दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  म  जानना  निक
 गवेषणा

 मंत्री  :

 में  इस  बारे  में  कह  दूं  कि  गवर्नमेंट  की  पालिसी चाहता  हूं  कि  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  इस  नवीन

 विभाग  द्वारा  की  गई  जांच-पड़ताल  का  क्या  है  कि  दस  बरस  के  बाद  वह  हिन्दी  में  काम

 कोई  सामयिक  प्रतिवेदन  भी  प्राप्त  होता
 >

 शुर  कर  देगी
 ?  लेकिन  इस  के  साथ  पंद्रहवें 2

 ait  यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम है  बरस  तक  wast  भी  जारी  रहेगी  ।

 तथा  इस  के  परिणामस्वरूप  प्रशासनिक  यंत्र
 श्री  बेलायधन  में  जानना  चाहता

 को  किस  प्रकार  कसा  गयो  है  ।
 हू ंकि  सेना  में  प्रभी  प्रचलित  शब्दों  के  ₹

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार से  हिन्दी  में  क्या  विद्वानों द्वारा  वे  विशेष

 एक  ही  प्रश्न  का  उत्तर  देना  चाहिये  ।  दाऊद  खोजे  जा  रहे  हें  ताकि  सेनिक  कर्मचारियों

 तो  कई  एक  साथ  पुछ  रहे  हैं
 ?

 द्वारा  शिक्षण के  समय  उन  का  प्रयोग हो

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  पहले  का  सके  ?

 उत्तर  दीजिए  |

 श्री  हां  श्रीमान |
 श्री  दातार  जहां  तक  परिणाम का

 सम्बन्ध  >
 इतनी  जल्दी  परिणाम बताना

 श्री  टी०  एन०  सिंह  :  में  जानना  चाहता

 शिक्षा-माध्यम  प्रारम्भ
 कठिन  किन्तु  में  सभा  को  सुचित  कर  दूं

 gh  हिन्दी
 में

 ५

 जस  के
 करने  का  दस  वर्ष  के  wt  में  प्रस्ताव

 कि  हमें  यथेष्ट  सामग्री  मिल  रही  है

 आधार  पर  हम  विलम्ब  को  दर  कर  सकते  है  या  कुछ  कक्षाओं  न०५, ग प झभ  से  इस  का  प्रारम्भ

 किया  जायगा
 ?

 हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  सेना में  ऐसे  अनेक  विषय
 सदस्य  सेनाओं  अंग्रेजी

 हैं  जिन  में  शिक्षा-माध्यम  पहले से  ही  हिन्दी

 FARR  थी  गिडवानी  :  क्या  रक्षा  है
 ।  कुछ  अ्रति-प्राविधिक  विषयों  जो

 सना म मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण से  बड़े  क्लिष्ट  हैं  तथा

 प्रंग्रेजी की  स्थिति  रक्षा-प्रकाशमय  जिन  में  व्रज्ञानिक  दाब्दावली  की

 >
 पुना  में  शिक्षा  माध्यम  के

 सम्बन्ध
 में

 सरकार  ग्रावर्यकता  @)  wat  हिन्दी  नहीं  अपनाई

 की  क्या  नीति  है
 ?

 जा  सकी है  ।

 रक्षा  संगठन  मंत्री  में  जानना ait  जी०  पो  ०
 सिन्हा  :

 सरकार  की  नीति  कि  संविधान  चाहता हूं  कि  सैनिक  शिक्षण के  लिये
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 पुस्तकें  हिन्दी  में  wafer  की  गई  नहीं है  ।  किन्तु  माननीय सदस्य  को  सन्तुष्ट

 ह  करने के  लिये  में  यह  बता  देना  चाहूंगा कि

 श्री  त्यागो  पिछले कुछ  वर्षों  में  हम  ने  प्रथम  श्रेणी
 का

 केवल मझ इस  बा  की  कोई

 सुचना  नहीं  है  ।  एक  पदाधिकारी  नियुक्त  किया  कौर

 राष्ट्रीय  पुस्तक
 यह  नियुक्ति संघ  लोक  आयोग  द्वारा

 की  गई  है  ।  द्वितीय  श्रेणी  के  सात  पदाधिकारी

 2 QQ  भो  एवं  एन०  मिर्ज़ा
 किये  गए  हैं  ।  दो  तो  संघ  लोक  सेवा

 war  दिन्ञा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 आयोग  द्वारा  स्थायी  रूप  से  नियुक्त  हुए  हैं

 कि  कलकत्ते  के  राष्टीय  पुस्तकालय के  अर  पांच  पदोन्नति  द्वारा  अस्थायी  रूप  से  ।

 चोरियों  की  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के  लिए  कोई
 यह  पदोन्नति  विभाग  के  कर्मचारियों  को  दी

 नियम  निर्घारित किए  गए  हें  ?
 गई  है  जो  विभाग  में  सब  से  ज्येष्ठ हें  ।  तटीय

 शिक्षा  मंत्री के  सभा सचिव  एम०  श्रेणी  की  नियुक्ति  पुस्तकालय  परिषद  द्वारा

 एम०  मसौदा  नियम  बनाए  गए  हैं  का  हं  जिस के  सदर  कलकत्ता

 अर  गह-किये  मंत्रालय  तथा  संघ  लोक  सेवा  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  तथा

 आयोग के  परागंदा  से  उन्हें  अन्तिम रूप  दिया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नाम  निर्देशित  होते

 जा  रहा  है  ।  तब  के  लियें  मसौदा  नियमों  @  |

 का  पालन  हो  रहा  है  ।
 भाषा  सम्बन्धी  परवेज

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  सरकार  को

 0१२५  श्री  संगण्णा  क्या  शिक्षा
 यह  पता  है  कि  तथा  पदोन्नति के

 सम्बन्ध  में  लोक  सेवा  ara  के  विनियमों  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 की  अवहेलना की  जाती  कौर  भाषाविदों  तथा

 ब्रेरियन  द्वारा  ऐसे  व्यक्ति  नियत  किये  जाते  रनों  के  सम्मेलन  द्वारा  मई  9e43 Ff faqaat में  नियुक्त

 हूं  जिन  में  विज्ञप्त  योग्यताएं  भी  नहीं  होती  की  गई  स्थायी  समिति की  सिफारिशों  के

 अ्रनसार  क्या  भारत  के  नयें  भाषा  सम्बन्धी

 पर्यवेक्षण के  विषय  में  कोई  कद
 डा०  एम०  एम०  दास  :  जसा  म॑  न  कहा

 गए
 a

 मसौदा  नियमों  को  अभी  afar  रूप

 a  यदि  तो  इस  विषय में  क्या
 नहीं  गया  2  ।  गह-काय  मंत्रालय

 तथा  संघ  लोक  सवा  प्रयोग  के  परामर्श  से  यह
 प्रगति

 हुई  है  ?

 होगा ।  शिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव

 एम०  एम०
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  मसौदा  नियमों

 कौर

 अभी  निश्चित योजना  बनने  में  देर  है
 का  afar  रूप  विचराधीन  होने  क्या

 सरकार को  पता  है  कि  लाइब्रेरियन  के  श्री  संगण्णा
 में  जानना  चाहता  हूं

 कथित  पंक्षपाती स्वभाव  के  कारण  वहां  के  fe  भाषाविदों  तथा  शिक्षा-विद्यारदों  के

 ada  कर्मचारियों में  अभी  बड़ा  असन्तोष  सम्मेलन  द्वारा  नियुक्त  स्थाई  समिति  की  क्या

 फैला  gate  ?  fi
 ~

 हे
 9

 Sto  Ho  एम०  दास  सरकार  को  डा०
 एम०  एम०  दास :  भाषाविदों

 कर्मचारियों
 =>
 क  farett-  विद्यालयों  का के  सम्मेलन सन्तोष  की  कोई  सूचना
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 सरकारी
 था  कौर  समिति  भी  गैर-सरकारी  किये गए  पचास at  पूर्वे  एक  यूरोपीय

 विद्वान  द्वारा  केवल  एक  पर्यवेक्षण  हुमा

 में एक  भाषा  सम्बन्धी  पर्यवेक्षण  की  थी  ।  |

 सिफारिश  यह  है  कि  श्रखिल  भारतीय  स्तर

 पर  भारत
 एक  नया  भाषा

 सम्बन्धी
 संस्था

 किया  जाय  जिस  का  सं  * 222K.  श्री

 ं

 एस०  वी०

 तथा  संगठन  गैर-सरकारी  दिक्षा  fi  स्वामी  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 दक्षिण  कालेज  में  बनाई  जाये  |
 क्या  भारत  में  बालचर  संस्था

 के  विकास  के  लिये  ser  रकम  निर्घारित  की
 कि  भाषा  सम्बन्धी  पर्यवेक्षण  का  भार  किस  गई  है  ;

 एजन्सी  पर  है  ?
 क्या  बालचर  संस्था  कों  कोई

 डा०  एम०  एम०  दात  sat हमें  दक्षिण  राज्य  वार  अंशदान  दिया
 जा  रहा

 कौर

 कालेज  पोस्ट-ग्रेजुएट  fart  इन्स्टीट्यूट ५  प  पंचवर्षीय  योजना की

 कालेज  उत्तर  स्नातक  कार्यान्वित  में  किसी  प्रकार  बालचर  संस्था

 से  कोई  सम्पूर्ण तथा  निश्चित  योजना
 का  उपयोग  किया  गया  है

 ?

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 शिक्षा  मंत्री  के

 सभा  सचिव

 श्री  एस०  एन०  में  जानना  चाहता  एम०  एम०  :
 जी  नहीं  ।

 हूं  कि  सरकार  ने  योजना  मांगी  थी  या  यह
 जी  नहीं  ।

 उसी  संगठन  पर  निर्भर  है  कि  वह  कोई  योजना

 भेजे ं?  ऐसा
 मालूम

 हुआ  है  कि

 सहायता  शिविरों  और  पंच  वर्षीय  योजना  में

 डा०  एम०  एम०  दाप  :  पहले  संगठन  द्वारा  उपबंधित  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  में  बालचर

 निवेदन  किया  गया  था
 ।

 हम  ने  उस
 संस्था  का  उपयोग  किया  गया  है  ।

 ठन
 से  एक  निश्चय  कौर  परिपक्व  यो

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  कतिपय

 नहरों  को  साथ  करने  भ्र  सड़कों  के  निर्माण भाषा

 सम्बन्धी  पर्यवेक्षण  का  क्या  ौर  पहले
 में  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  का  उपयोग  किया  गया

 द्य a  र  था  |  क्या  भारत  में  किसी  स्थान पर  बालचर
 ऐसे  कितने  पर्यवेक्षण  किये  जा  चुके  ए

 संस्था  के  सुपुर्दे इस  प्रकार  कायें
 किया

 डा०  एम०  एस०  इस  प्राविधिक  गया है  ?

 विषय  में  मेरा  ज्ञान  माननीय  सदस्य  के

 ata  जितना ही  किन्तु  मैं  समझता  हूं
 डा०  एम  एस०  बालचर  संस्था

 एक  गैर-सरकारी  संस्था  इस  प्रकार  की
 fe  भाषा-सम्बन्धी  पर्यवेक्षण  का  rt

 विस्तृत  जानकारी  ait  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 गठन  तथा  व्याकरण की  दृष्टि से

 भाषाओं  के  पारस्परिक सम्बन्ध  का  at  एस०  ato  राम स्वा पी
 :

 क्या  इस

 किस  क्षेत्र  कौन  से  लोग  तथा  कौन-सी  के  भ्रम्यावेदन  प्रस्तुत  किये  गये  हैं

 विद्वेष  जातियां  भाषाओं  का  प्रयोग  कि  कहा
 Frfee

 के
 अभाव

 में  बालचर  संस्था  पूर्ण

 करती  हें
 ।

 अभी  तक  afer  पयंवेक्षण  नहीं  उपयोगी
 सिद्ध  हो  सकी  है  ?
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 डा०  एम०  एम०  इस  वर्ष  भारत  प्राथमिकता दी  गई  जैसी  मितव्ययता

 स्काउट्स  गाइड  द्वारा  WY¥,oo00  शाखा  की  सिफारिश पर  श्रावव्यकता  से

 रुपये  के  सहायता  अनुदान  की  प्रार्थना  की  गई  भ्रमित  घोषित  किये  गये  कर्मचारियों के

 इस  के  साथ  ही  स्काउट्स  नौ  गाइड्स  भ्र ति रिक्त  छंटनी  किये  केन्द्रीय  सरकारी

 पदाधिकारियों के  लिये  उच्च  प्रशिक्षण  शिविरों  कर्मचारियों के  साथ  बरती  जाती है  ।  यह

 के  संगठन  के  निमित्तਂ  एक  शेरगिल  भारतीय  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  बर्खास्त  किये  गये

 प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कर्मचारियों  में  से  कितने  अथवा उन  का

 ६०,०००  रुपये के  विद्वेष  भ्र तु दान की  प्राथना  अनुपात  सहायता के

 की  गई  है  ।  स्वरूप  संविधान कर  लिया  जायेगा |

 सरदार ए०  एस०  यहं गल  क्या  यह
 श्री  आई०  ईया चरण  में  जानना

 सच  है  कि  देश  में  विभिन्न  बालचर  संस्थाएं  चाहता  हूं  कि  भरती  करने  के  लिये  न्यूनतम

 हें  भ्रांत  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  पिछले  दवातें  क्या  किन  विभागों  में  उन्हें  लिये

 aq  कितनी  रकम  दी  गई  थी  ?  जाने  की  सम्भावना है  ?

 डीएस  एम०  दास  REVE-Yo  श्री
 दातार

 :
 किसी  प्रकार  की  न्यूनतम

 में  तीन  भिन्न-भिन्न  बालचर  संस्थान  थीं  ।  शर्तें  नहीं  हैं  ।  उन्हें  लगभग  उसी पद  के

 किन्तु  सौभाग्य  से  अब  वे  सब  एक  संगठन  ara  पास  स्थान  दिये  जायेंगें  जिन  पर  बे

 में  आत्मसात  हो  गई  हें  जिन  का  नाम  भारत  राज्य  सरकारों  में  थे  ।

 स्काउट्स  कौर  गाइड्स  है
 ।  PEXR-U¥ A में  श्री  tara  राघव  राव :  में  जानना

 हम  ने  इस  संस्था को  २२,५००  रुपये का  चाहता  कि  क्या  सरकार  इन  क्मेंचारियों
 दान  दिया  था  |

 को  oa  के  सम्बन्ध  में  छट  देगी
 ?

 नागरिक  सम् भरण  विभागों  के  भूतपूर्व  श्री  में  निश्चित रूप  से  नहीं

 तमंचा री  कह  सकता कि  राज्य  द्वारा  पहले  से  दी  ae

 देने की  स्थिति  को अपवाद मान  कर  क्या  उन्हें *
 ११२९.  श्री  आई०  ईया चरण  क्या

 गृह-काय॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  और  छट  भी  दी  जा  सकती  है  |

 क्या  राज्यों के  नागरिक  सम् भरण  केन्द्रीय  भवन  निर्माण  गवेषणा  रुड़की

 विभागों  के  छंटनी  में  निकाले  गये  कर्मचारियों

 को  कास  देने  के  लिये  सरकार  सहमत  हो  गई
 *Oe3g.  दीवान  राघवेन्द्र  व्या

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा
 शौर

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 यदि  तो  बर्खास्त

 करें  चोरियों

 में से  कितने  प्रतिशत को  पुनः  काम
 क्या  रुड़की  में  केन्द्रीय

 नप  निर्माण  गवेषणा  संस्था  वा  हाल  ही  में  निर्मित्त
 में  लेने की  सं

 =?

 किया  war  भवन  विकृत  हो  गया  है  कौर  नयें

 गृह-कार्य  उपमंत्री  दातार ):  डिज़ाइन  के  आधार  पर  उस  का  पुर्ननिर्माण
 site  .  राज्य  सरकारों

 ने
 नागरिक

 किया  गया  2  ;  गौर

 सम्भरण  विभागों  से  छंटनी  किये

 चोरियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  aren  में  भवन  की

 लागत  घौर  इसे  नवीन  डिजाइन  में  af<afad
 जन  सहायता  देनें  के  लिये  सरकार  सहमत

 करने  पर  कितनी एश  व्यय हुई  है  ? हो  गई  है  ।  इस  कार्य  के  लिये  उन्हें  वैसी  ही
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 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  श्री  के०  डी०  मालवीय  :  बाद  की
 घणा  उपमंत्री  कठ  डी०  :  कारी  कभी दी  गई  है  ।  प्रथम भाग  का  उत्तर

 रुड़की  में  हाल ही  में  निर्मित्त  केन्द्रीय
 देने  के  लिये  मुझे  पूर्व  सुचना  चाहिये  |

 निर्माण
 गवेषणा  संस्था  का  भवन  विकृत  नहीं

 हम्ना है  ।  समिति  के  शिल्पकारों ने  यह

 दौरान  राघवेन्द्र  में  यह  जानना

 चाहता हुं  कि  क्या  भवन  के  जलाशय  की
 चार  दिया  at  कि  प्रयोगशाला के  निर्देशक

 fae  लागत  २४,०००  रुपये  थी  atc
 ने  उस  दीवार  को  एक  कौर  हटा  जिस  में

 संचालक  की  सनक  के  कारण  उस  पर  Xo,o00 सजावट के  लिये  नालीदार  टायलें  लगाई  गई

 थीं ।  सजावट  की  इस  दीवार  के  स्थान  पर
 रुपया खर्चे  हो  गया  ?

 किसी  नवीन  वस्तु का  निर्माण  नहीं  किया
 श्री  कठ  डी०  मालवीय  मेरे  पास  ऐसी

 गया  है  ।  कोई  जानकारी नहीं  है  ?

 भवन  की  लागत  ८,६७,०००  amt  पहेलियां
 रुपये  थी  ।  उपरोक्त में  व्यक्त  अ्रवस्था

 ११३४.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा : को
 ध्यान  में  रखते  हुए  पुर्ननिर्माण  सम्बन्धी

 अतिरिक्त
 खर्चे का  प्रदान  नहीं  उठता  है

 |
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 दीवान  राघवेन्द्र  राव  में  जानना
 क्या  मद्रास  सरकार  नें  उचित

 विधान  द्वारा  at  पहेलियों  are  प्रतियोगिताओं
 चाहता  हूं  कि  क्या  मूल  भवन  की  डिजाइन

 की  पद्धति  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लियें  भारत
 किसी  योग्यता  प्राप्त  शिलपी  नें  तैयार  की

 सरकार से  प्रार्थना  की  है  ;
 और

 यदि  उस  में  किसी  तरह  का  परिवर्तन

 किया  गया  है  तो  किस  के  द्वारा  तथा  क्यों
 यदि  तो  उन  पर  प्रतिबन्ध

 किया  गया  ate  क्या  परिवर्तन करने  वाला
 लगाने के  fat  क्या  कार्यवाही की  गई

 श्र
 व्यक्ति  योग्यता प्राप्त  शिलपी  ax  डिजाइन

 निर्माता है  ?  क्या  wea  किसी  राज्य  ने  भी

 इस  प्रकार  का  सुझाव  उपस्थित  किया है  ? थ्रो  क्क्०  डी०  मालकोस  :  भवन  की

 इन  वैज्ञानिक  प्रौद्योगिक  गवेषणा  महू-किये  उपमंत्री

 ye  के एक  योग्यता प्राप्त  शिल्पी  द्वारा  तैय्यार  शौर  वर्ग  पहेलियां  शर  इस

 की  गई  थी  ।  भवन  निर्माण  गवेषणा  संस्था  प्रकार  पुरस्कार  प्रतियोगिताओं  के

 के  इस  सजावट  हेतु  लगाई  गई  दोषों  को  दूर  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों

 उन  के  विचार  जानने के  एक  प्रस्ताव
 नालीदार  ईटों  की  दीवार  को  हटाने  के

 दायी  हैं  ।  परिचालित  किया  गया  था  ।  मद्रास  सरकार

 tart  विचार  व्यक्त  किये  कुछ  दूसरी

 नहीं है  ।  सरकारों ने  भी  अपनी  सम्मतियां

 भेजी हैं  ।
 दीवान  राघवेन्द्र  राव  में  जानना

 उचित  विधान
 की  रचना  का

 चाहता हूं  कि
 प्रारम्भ

 में  भवन
 की

 seq  विचाराधीन है  ।
 लागत  का  झन मान  ६००,०००  रुपये

 और  में  उस  की  लागत  ८००,०००  थ्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा :  में  जानना

 रुपये है  ?  चाहता  हूं  कि  किन-किन  राज्यों  में  इस
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 पर  पहले  से  ही  प्रतिबंध  लगा  fear  गया  श्री  सरकार  को  पूरी  तरह

 है  ।  मालम  कौर  केन्द्रीय  विधान  के

 पर  विचार करने  का  यही  कारण है  ।
 ait  दातार

 :  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इस
 अध्यक्ष  महोदय :  प्रजनन

 |
 पर  लगाया  गया  है  ।  कुछ  राज्यों

 में  इस  पर  नियंत्रण  लगाया  गया  है  ।  अतिरिक्त  सेनिक  भूमि  का  निबटारा

 शो  ब्झठ  Ato
 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :

 में  जानना  ११२३६.

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इन  पहेलियों से

 छुटकारा  पा  कर  समुचित  विधान  बनाने  में  कया  सम्पूर्ण  भ्र ति रिक्त सेनिक  भूमि  की  सूची

 कितना  समय  लगेगा  ?  जिस  का  शीघ्र  ही  farmer  द्वारा  निबटारा

 तैयार  हो  गई  हैं  श्र  प्रकाशित  हो  गई  है  अथवा

 थी  .  दातार
 :

 इस  में  प्रतीक
 नहीं  प्रकाशित करने  का  विचार  है  ?

 लगेगा  क्योंकि  राज्य  सरकारों  के  पूरे  विचार  रक्षा  संगठन  मंत्री

 हमारे  सामने  हैं
 ।

 सरकार  के  समक्ष  प्रश्न

 यह  है  कि  इन  पर  सम्पूर्ण  रूप  से  प्रतिबंध
 की  सूची  तैयार  तो  हो  गई  किन्तु  प्रकाशित

 लगाया  अथवा  नियंत्रण  या  अनुज्ञप्ति  नहीं
 हुई  है  कौर

 न
 इसे

 प्रकाशित  कराने  का

 wore  जायें  ।  सरकार  विचार  ही  विचार है  क्योंकि  यह  बहुत  लम्बी  सूची

 कर  रही  है  कि  किस  माग  का  अनुसरण  किया

 जाये  |
 है  ।  पड़ावों  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी

 सेनिक  भूमि  तथा  छावनी  के  निर्देशक  के

 में  कार्यालय  से  प्रर्थना-पत्र देकर  प्राप्त  की  जा पंडित  मुरनं.इवर  दत्त  उपाध्याय

 जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वे  राजस्व  की  प्राप्ति
 सकती है

 श्री के०  ato  सोनिया  :  उन  की  बिक्री का  भी  साधन  हें  र  यदि  तो  उन  से  क्या

 आमदनी  होती  है  ?  किस  के  द्वारा  होगी  ?

 att  त्यागी  :
 श्री  दातार  सरकार  राय  की  दृष्टि

 प्रारम्भ में  तो  केन्द्रीय

 सरकार के  विभिन्न  मंत्रालयों को  इन  भूमियों
 से  इस  पर  विचार  नहीं  कर  रही  वे  इस  की

 के  क्रय  करने  का  दिया  जाता  है  |
 ar  नैतिक  दृष्टि  से  देख

 रहे  हैं
 ।

 उस  के  बाद  राज्य  फिर  स्थानीय

 पंडित  मुनिवर  दत्त  में  जेसे  नागर  पालिका  जिला

 जानना  चाहता  था  कि  क्या  उन  से  राजस्व  बोर्ड  ate  तदुपरांत  शिक्षण  waar  धार्मिक

 संस्था--यदि वहां  कोई  हो  तो--को  यह  अवसर

 दिया  जाता  है  ।  इन  सब  के  द्वारा  इस  भूमि
 श्री  दातार

 :
 मेरा  विचार है  कि  कुछ

 को  न  लेने  पर  भूतपूर्व  सैनिकों  की  सहकारी
 राज्य  सरकारों  के  सम्बन्ध  में  फँसा  होता  है  ।

 संस्थानों  को  प्राथमिकता दी  जाती  कौर

 मात्तन : में में  जानना "  चाहता  हूं  उस  के  बाद  यह  भूमि  जनता  को  दी  जायगी  ।

 कि  क्या  तथाकथित  मान्य  समाचार  पत्रों  श्री  क्०  सी०  सोनिया  क्या  अस्पताल

 श्र  wea  व्यक्तियों  द्वारा  इन  वर्ग  पहेलियों
 तथा

 शिक्षण  संस्थाओं  को  ये  भूमि  पूरे  मुल्य

 के  माध्यम  से  किये  जाने  वाले  शोषण से  पर  अथवा  कुछ  रीति  मुल्य  पर  मिलती

 माननीय मंत्री  परिचित  हें  ?
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 श्री  त्यागी  जहां  तक  उल्लिखित निकायों  पर  इस  प्रयोजनों राज्य  सरकार  के  व्ययन

 को  इन  भूमि  के  हस्तानातरण का  सम्बन्ध  पर  छोड़  दी  गई  है
 ।

 राज्य  सरकार  यह

 उन  को  तो  ये  भूमि  उन  सरकारों  भूमि  बिना  किसी  मूल्य  के  स्थायी  तौर  पर

 के  राजस्व  भ्र भि लेखों  में  प्रमाणित दरों  पर  हस्तानान्तरण  करने  का  विचाराधीन

 ही  मिलेगी  ।  है  ।

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  पुनर्वास  मंत्रालय  श्री  कठ  पी०  क्या  यह  सम्पूर्ण

 द्वारा  कितनी  भूमि  लेने  का  विचार  किया  गया  क्षेत्र  अथवा  इस  का  कोई  भाग  बिना  किसी

 है  क्या  उन  को  यह  भूमि  देने  का  अवसर  मूल्य  के  किसी  बड़े  व्यापारी  को  हस्तानान्तरण

 किया गया  था  ? दिया है  ?

 श्री  मुझे  खेद  है  कि  पूर्व  में
 श्री  तत्काल ही  उन  को  यह

 किये  हस्तान्तरण ों के  बारे  में  मेरे  पास
 दिया  जायगा  ।  इन  पड़ावों के  बारे  में

 सभी  मंत्रालयों  को  तथा  राज्य  सरकारों  को
 विस्तृत  झ्र मि लेख  नहीं  मुझे ऐसा  ध्यान

 विस्तृत  सूचनाएं  भेज  दी  गई  हें  ।  जैसे ही  है  कि  बहुत  दिन  हुये  तब
 इस

 भूमि
 का

 कुछ

 इस  भूमि  के  सम्बन्ध  में  उन  की  मांग  जाती
 भाग  एक  गेर-सरकारी पक्ष  को  दिया  गया

 था  |
 है  तुरंत  ही  उन  का  हस्तिन  चरण  कर  दिया

 जायगा  |  श्री  कण  पी०  त्रिपाठी :  क्या इस  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अगला
 हस्तानान्तरण  माननीय  मंत्री  अ्रथवा उन के उन  के

 विभाग  को  बता  कर  किया  गया  था  अथवा
 |  श्री  आर०  एस०  लाल  अनुपस्थित

 नीचे  के  पदाधिकारियों ने  ही  कर  दिया  था  ?
 श्री  बजे  पी०  त्रिपाठी ।

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  ११३७
 श्री  त्यागी  :

 मुझे  खेद  है  कि  इस  का

 हस्तानान्तरण  काफ़ी वर्ष  हुए  तभी  gar
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  ।

 aT  |

 श्री  कण  पी०  त्रिपाठी  g | I  श्री  क०  पी०  त्रिपाठी :  क्या  किसी

 पदाधिकारी  द्वारा  भ्रमणा  मंत्रालय  को  बता
 बाढ़  पीड़ितों  का  पुनर्वास

 कर  ?
 *

 ४१३९.  श्री  क ०  पी०  त्रिपाठी :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  थ्री  त्यागी  :  जेसा  कि  मेंने  बताया

 भी  है  कि  इस  के  बारे  में  मुझे  कोई  निश्चित कि  झ्रासाम  सरकार  ने

 पीड़ित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास के  लिए  area
 जानकारी नहीं  है  ।

 में  सुक्रेतिग हवा इ झ्र की हवाई  ag  को  अतिरिक्त  भूमि  झाऊ  सुलग  fag  क्या  माननीय

 को
 छोड़ने  की  मांग  की  ौर

 मंत्री  को  इस  तथ्य  का  ज्ञान  है  कि  इन  भूमि

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  तथा  अरन्य  वस्तुओं  के  बेचने  केਂ  मामलों में

 में  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?  ये  बिना  परिवर्तन के  मूल  स्वामियों

 रक्षा  संगठन  मंत्री  को
 न

 बेचकर  श्रन्थ पक्षों  को  बेच  दी  जाती
 ग्य
 ह

 जी  हां  ॥

 यह  भूमि  बिना  किसी  किराये
 श्री  किसी  एक  व्यक्ति  विशेष

 mite
 के  दो  महीने  के  लिए  अस्थायी तौर  को  इस  के  बेचने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  अरब
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 तक  यह  व्यवस्था  रही  है  कि  जब  कभी  भी  कोई  एव०  एन०  क्या  दूसरे  देशों

 भूमि  अतिरिक्त घोषित  की  गई  तो  इस  का  में  इस  संबंघ  में  किये  जाने  वाले  प्रयोगों का

 नीलाम  सावंजनिक  रूप  में  किया  जाता  अध्ययन  करने  के  लिए  शिक्षाविद  अथवा

 था  ।
 जहां  तक  निजी

 सौदों
 का

 सम्बन्ध
 था  पदाधिकारियों का  एक  वहां  भेजने  का

 पहले तो  रक्षा  मंत्रालय  ह्वारा तथा बाद तथा  बाद  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है  ?

 को  वित्त  मंत्रालय द्वारा  किये  जाते  डा०  एम०  एम०  जहां  तक  में

 थे  ait  उसके  बाद  ही  यह  काम  पुरा  समझा  जानता  पूछें-प्राथमिक  शिक्षा  के  सम्बन्ध

 जाता था  ।
 में  ऐसी  कोई

 योजना  नहीं
 है

 ।

 डा०  राम  सुलग  fag:  ये  भूमि  मूल  श्री  ढोलकिया  :  क्या  सरकार  का  विचार

 स्वामियों को  क्यों  नहीं  दी  जाती  ?  एक  उसी  प्रकार  के  आयोग  की  नियुक्ति  करने

 का है  जैसा  कि  उस  ने  माध्यमिक शिक्षा  के
 अध्यक्ष  इस  प्रश्न  पर

 विवाद  करने  में  कोई  लाभ  नहीं  है
 ?  सम्बन्ध में  किया  है  ?

 माननीय डा०  एम०  एम०
 डा राम  ant  यह  बहुत  ही

 सदस्य  को  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि
 महत्वपूर्ण प्रश्न  है  ।  प्राथमिक  दिक्षा  का  दायित्व  तो  राज्य

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रत्येक  प्रश्न  बहुत  कारों पर  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार

 महत्वपूर्ण  है  ।  यदि  एक  माननीय  मित्र  के  कां  सम्बन्ध  है  उस  ने  देश  व्यापी  प्राथमिक

 अपने  की  महत्ता  के  सम्बन्ध  में  उन  की  शिक्षा के  लिए  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  है  ।

 राय  पर  में  निसार  रहूं  तो  में  समझता  हूं  कि
 में

 श्री  एस०  एन०  क्या  केन्द्रीय
 :

 केवल  एक
 ही

 प्रशन  प्रस्तुत
 कर

 सकता  हूं ग्रोर  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  किसी  शाला  में  इस

 एक  घंटा  बिता  सकता  हूं
 ।

 सम्बन्ध  में  कोई  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 अगला  प्रश्न  ।
 शिक्षा  a  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 बच्चों  की  शिक्षा
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 इस  बारे में  एक्सपेरीमेंट हो  रहा  है
 ढोलकिया  :  क्या कें  Peo.

 तीन  वर्ष  से
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :  श्री  एस०  एन०

 कि  क्या  सरकार  नें  तीन  से  छः  वर्ष  तक  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  सम्बन्ध

 =

 |  |

 छः  at  तक  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  कोई

 सालाना  आजाद :  डाइरेक्ट  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट  के  मातहत  में  कोई  इंस्टीटयूशन

 नहीं  है
 की  मुख्य-मुख्य बातें  क्या

 औ
 इस  के  क्रियान्वित  करने में  कितना  आतिक  आयुक्त  अधिकारी

 घन  व्यय  करने  का  विचार  है  ?
 ११४१.  श्रीमती  wy  चक्रवर्ती  :

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 एम०  एम०  नहीं  ।  fe  feat  sofa  द्

 तथा  (Tt).  ये  प्रदान  नहीं  उठते
 ।  अधिकारियों  को  जिनकी

 भर्ती
 द्वितीय  विश्व
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 युद्ध में  की  गई  aa  तक  नियमित  सैनिक  अन्त  fsa  पलित  बेतार  व्यवस्था

 बल  में  खपा  लिया  गया  है  ;  ै
 PAR  श्री  कृष्णाचार्य  जोबी  :  क्या

 कितने  झ्रायुक्त  अधिकारियों  को  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 रक्षित  शिवसैनिक  पदों  पर  भेजा  गया  है  ;  कि  क्या  भ्रन्तर्राज्य  पुलिस  बेतार  व्यवस्था

 झर  का  विकास  ज्रावणकोर-को

 तथा  चंडीगढ़  में  भी  हो  गया  है  ?
 क्या  उन  में  से  किसी को  उपदान

 उपमंत्री  Ae तथा  अरन्य  सुविधायें दी  गई  थीं  ?  गृह-काय

 नही ं।
 रक्षा  संगठन  मंत्री

 श्री  कृष्णाचायं  जोशी  :  क्या  यह  व्यवस्था
 (*)  ३,८०४  |

 भारत  संघ  के  सभी  राज्यों  में  है  ?

 यह  जानकारी  इस  समय  प्र

 ,  श्री  भारत  संघ
 के  बहुत  से

 नही ंहै  भ्रौर  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।
 राज्यों  में  यह  व्यवस्था कौर  जहां तक

 इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  त्रावणकोर-कोचीन जी  हां  ।  सभी  श्रापातिक  झ्रायुक्त

 प्राधिकारियों को  मुक्ति  विनियमन  के  अधीन  तथा  चंडीगढ़  में  यह  व्यवस्था

 युद्ध-उपदान  तथा  wer  सुविधायें  गई  आगामी  छः  महीनों  में  कर  दी  जायेगी  |

 थी ं|
 श्री  कृष्णा चाय  जोशी :  क्या  इस  का

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  क्या उन  का  सम्पूर्ण  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  देती  है  भ्रमणा

 सेवा  काल  जब  से  उन्होंने  छोड़ा  है  तब  राज्य  सरकार  भी  हाथ  बटाती  है  ।

 अथवा  जब  कि  युद्धकालीन सेवा  में  थे  तभी  श्री  दातार
 :  में  समझता

 हूं  कि  जहां
 माना  जायगा  ?

 तक  इस  का  सम्बन्ध  है  केन्द्रीय  सरकार  ही

 श्री  त्यागी  :  में  माननीय मित्र  का  प्रश्न
 यह  खर्चा  उठाती  है  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा

 ६  तहे सेवा श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  उन  का
 *

 ११४३,  श्रीमती  तारकेइवरी  तिन्हा :

 क्या  जब  से  उन्हें  ग्र सैनिक  पद  दिये  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  नें  की  कृपा
 ~

 गय  हूँ  अथवा  नियमित  सैनिक  बल  में
 पद  करेंगे  :

 दिये  गये  हैं  तब  से  गिना  जायेगा  तभी
 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य

 से  गिना  जायगा  जब  से  कि  वे  युद्ध  काल  में

 लड़ाकू  बल  में  कार्य  करते  थे
 ?

 सचिवालय  सेवा  की  प्रथम  श्रेणी  में  नियुक्त

 श्री  त्यागी
 :

 मुझे  खेद  है  कि  ag  सूचना  करने  के  लिये  सूचीबद्ध  करने का  है  ;
 कौर

 इस  समय  मेरे  पास  नहीं है  ।  माननीय  सदस्य
 यदि  तो  इस  sare  भर्ती

 यह  जानने की  इच्छुक  हें  कि
 जब

 उन की  पुनर्नियुक्ति  असैनिक
 पदों

 पर  हो  गई
 होने  वालें  राज्य  भ्र सैनिक  पदाधिकारियों  का

 प्रतिशत होगा  ?
 है  तो  उन  का  सेवा  काल  गिना  जायगा  अथवा

 नहीं ।  मुझे  खेद  है  कि  यह
 जानकारी  गह-कार्य  उपमंत्री  :

 में  इस  समय  नहीं  दे  सकता  ।  राज्य  सरकारों
 के
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 से  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  मनी पु रो  विधायकों

 कुछ  राज्य  अ्रसेनिक  सेवा  पदाधिकारियों  *
 Reve.  श्री  रीडिंग  किलिंग :  क्या

 जिन  की  संख्या  ४०  से  अधिक  न  farat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 अभी  केन्द्र  में  श्रुति  के  आधार  पर
 अहंता  प्राप्त

 सचिव  तथा  उस  के  समान  ही  पदों  पर
 जियों  को  प्रति  वर्ष  उच्च  शिक्षा  के  लिये

 युक्ति  पर  रखा  जायें  ।  ऐसे  पदाधिकारियों
 विदेशों  में  भेजने  के  लिये  सरकार  का  कोई

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  नियुक्ति  प्रबन्ध  है  ;  शौर

 या  भर्ती  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 यदि  at  पहिले  उन्हें  कहां

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा :  प्रत्येक  और  किस  पाठ्यक्रम के  लिये  भेजा  गया
 राज्य  से  कितने  कितने  पदाधिकारी  भर्ती

 शिक्षा  मंत्रो  के  सभा सचिव

 att  यह  प्रादेशिक  झ्राधार  पर  एम०  एम०  दास  ):  श्रीमान्  ।

 विनिश्चय  नहीं  होता  परन्तु  हम  सारे  राज्यों
 उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 से  नाम  या  सिफ़ारिशों  ar उन  में

 से  अत्यघिक  उपयुक्त  व्यक्तियों  को  लेंगे  ।  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  यह  सच

 गਂ  राज्यों  के
 नहीं  है  कि  विदेशों में  भाग

 श्रीमती  तारकंद्वरी  सिन्हा  :  इस  कार्य  विद्यार्थियों  के  शभ्रध्ययन  के  लिये  केन्द्रीय

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  उपयुक्तता  का  सरकार की  एक  fas  छात्रवृत्ति  योजना

 ax यदि  ऐसा  तो  wa  तक  किसी  भी

 श्री  दातार  झ्राधार  यह  निर्धारित  मणिपुरी  विद्यार्थी  के  न  लिये  जाने  का  क्या

 किया  गया  है  कि  इत  पदाधिकारियों  ने  राज्यों

 में  कम  से  कम  बारह  वर्ष  तक  कार्य  किया  डा०  WHo  एम०  दात

 उन्हें  जिला  मान पर  तथा  सचिवालय मान  भाग  तथा  के  राज्यों  के  विद्यार्थियों

 पर  काम  करनें  का  अनुभव  हो  |  से  इस  वर्ष  के  लिये  माननीय  सदस्य

 द्वारा  कथित  छात्रवृत्ति  के  लिये  जो  ४९
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 :
 क्या  भारतीय

 पत्र  प्राप्त  हुए  उन  में  कोई  मनीपुर  राज्य

 प्रशासन  सेवा  की  भांति  कि  विवाहित  स्त्रियां
 से  नहीं  पाया  है

 ।
 सेवा के  लिये  अयोग्य  राज्य  सैनिक  सेवा

 में  भी  यह  बात  लागू  होती  है  ?  श्री  रीडिंग  किलिंग  क्या  में  यह  भो

 ट्
 a.  *

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इत  बात

 श्री  दातार  कदाचित  म  माननीय  की  जांच  की  है  कि  मनीपुर  से  कोई  भी  s1taT-

 सदस्या  को  श्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  वें
 पत्र  क्यों  नहीं  राया  है

 जब
 कि  वहां  बहुत  से

 झ  सकती
 परन्तु  मेरे  इस  कथन  में  त्रुटि  wen  प्राप्त  व्यक्ति  र  बहुत  से  लोग

 होने पर  शोधन  हो  सकता है  ।  ऐसे  अ्रध्ययन  के  लिये  विदेशों  में  जाने  के

 इच्छुक हैं  ?
 श्री  UHe  एल०  द्विवेदी

 Sto  एम०  एम०  |  कदाचित वे

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न
 |

 इस  छात्रवृत्ति  की  अ्रधिक  परवाह  नहीं  करते  ।
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 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  श्री  एम०  alo  शाह  यह  बहुत ही

 *
 श  १४६.  श्री  क०  to  सोनिया  :

 जटिल  मामला है  जिस  पर  बड़ी  गम्भीरता

 से  विचार  करने  की  आवश्यकता  कौर
 क्या  वित्त  मंत्री  ial  मार्च  १९५४ को  पूछें

 उन  सारी  बातों  का  अध्ययन  करना  होगा गये  तारांकित  set  संख्या  १३६७  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 कुछ  बड़े  बड़े  परिवर्तनों का  व्यापार  बताना

 & +  |
 सरकार  बता  सकती  है  कि  संविधान के

 श्र  उन  बातों  का  अध्ययन  करना

 सरकार  परन्तु  इस  में
 भ्रनुच्छेद  १४९  में  बतायें गये  नियंत्रक

 लगता है
 तथा  महालेखा  परीक्षक  के  afar  तथा

 कर्तव्यों  के  संबंध  में  विधेयक  कब  प्रस्तुत  केन्द्रीय ५  राज्य  छात्रवत्ति  योजना

 किया  जायेगा  ?
 श्री  बदल  प्रभाकर  : नें  2  9४७.

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे : वित्त  उपमंत्री  एम०  सो०  :

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के  केन्द्रीय  राज्य  छात्रवृत्ति  योजना

 साथ  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  के  भाग  भाग
 राज्यों

 परन्तु  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  विधान
 से  PEYY-KY  में  छात्रवृत्ति  प्राप्त  करने

 कब  बनाया  जायेगा  |  के  लिये  कितने  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  हुये  ;

 mix
 श्री  क०  सी ०  सोनिया  :  क्या  नियंत्रक

 तथा  महालेखा  परीक्षक  नें  ऐसे  विधान  के  यह  छात्रवृत्ति  किस  विषय  के
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 ए लिये  आग्रह  किया  है  ?

 श्री  एम०  सी ०  वह  इन  दो  कामों
 शिक्षा  मंत्री  के  सभापति

 4
 (Ste

 एम०  एस०  :  उनचास  |
 के  पृथक्करण के  लिये  wae  कर  रहें  हैं  ।

 उन्होंने  और  वित्त  मंत्रालय ने  एक  एक
 विद्यार्थियों  को  तीन  छात्रवृत्तियां

 दी  गई  हैं  fara  विषयों  का  aaa
 ware  अधिकारी  व  ज्येष्ठ  अधिकारी  इस

 करेंगे

 करने  के  लिये  नियुक्त  किया  है  ।
 (१)  सैद्धान्तिक  atk  द  सिद्धान्त

 श्री  एस०  एन०  दास  :  इस  तथ्य  की  दुष्टि
 तथा  निष्ठा  शक्तियां  ;

 से  कि  इस  wet  की  समय-समय  पर  यही  (2)  भेसन  तथा  निष्ठा

 उत्तर  दिया  जा  रहा  में  जान  सकता  हूं
 शक्तियां  ;

 2 कि  क्या  सरकार  वास्तव में  इस  मामले  पर
 (  ~  भू-भौतिकी  t

 तत्काल  विचार  करने  के  लिये  तत्पर  है
 ?

 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता
 '

 श्री  एम०  सी ०  सरकार
 हूं

 कि
 प्रति  कितने  प्रार्थनापत्र

 बिल्कुल  तत्पर  है  ।
 झाये  ate  उन  में  से  भ्रनुसूचित  जातियों

 और

 श्री  वेलायुद  :  इस  दृष्टि  से  कि  विधान  ख़ादिम  जातियों  के  छात्रों  के  कितने  प्रार्थनापत्र ?

 में  इतना  विलम्ब  हो  गया  क्या  सरकार

 को  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  विधान  न  होने
 डा०  एम०  एम०  यह  छात्रवृत्ति

 के  कारण  कठिनाई उठानी  पड़  रही  है  ?  माग  ग  तथा  घ  के  राज्यों  के  विद्याथियों
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 डा०  एस०  एम०  वे  सीघे  केन्द्रीय के  लिये  थी  ga  नियतन  में  भ्रनुसूचित

 जातियों  व  अनुसूचित ख़ादिम  जातियों  के  सरकार  द्वारा  दी  जाती  हे  ।

 लिये  कोई  पृथक  नियतन  नहीं  किया  गया
 सनीचर  न्यायपालिका

 है  ।

 *?  १४९.  श्री  रीडिंग  किलिंग :  क्या
 श्री  नवल  प्रभाकर  मेरा  प्रदन यह था यह  था

 राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : कि
 पार्ट  सी०  श्र  पार्ट  डी०  स्टेट्स  जो

 हैं  उन  में  से  अ्रलग-श्रलग  हर  स्टेट  की  कितनी
 क्या  यह  सच  है  कि  मणिपुर

 एप्लीकेशन्स  शक  we  उन  में  से  शिडयूल्ड
 राज्य  के  एकीकरण  के  पूर्व॑

 कास्ट  की  कितनी थीं  ?  जिस  में  तीन  न्यायाघीश  मनीपुर के

 डा०  एम०  एम०  दास  प्राप्त
 रूप  में  कार्य  कर  रही  परन्तु  राज्य  केਂ

 पत्र इसਂ  प्रकार  दिल्ली  29,  कच्च  प्र्
 समन्वय के  च्  वह  समाप्त  कर  दी मध्य  प्रदेश  ५,  त्रिपुरा  २,  विन्ध्य  प्रदेश  ७,

 कुर्ग  २. "अजमेर  १२,  तथा
 गई

 बार  द्वीप  १  ।
 क्योंकि  छात्रवृत्तियां  यदि  तो  za  समाप्त  करने

 अनुसार  मिलनी  इस  लिये  अनुसूचित  के  क्या  कारण

 जातियों  या  भ्र नू सूचित ख़ादिम  जातियों  के
 क्या  यह  भी  सच  कि  aa

 किसी  छात्रवृत्ति  की  कोई  गणना  नहीं  की  गई

 थी  ।
 मुख्या युक्त  मणिपुर  के  पहाड़ी  लोगों  के  लिये

 उच्चतम  न्यायाधिकारी

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता
 मनीपुर  के  पहाड़ी  लोग

 हूं  कि  पार्ट  सी
 ०

 प्रौर पाट  डी०  स्टंट्स  केਂ  अन्दर

 युक्त  के  आदेश  के  विरुद्ध  मनीपुर  के  बाहर
 लोगों  को  जानकारी  देने  के  लिये  कोई

 पन  वगैरह  किया  जाता है  ?
 किस  प्राधिकारी  से  या  न्यायालय  में  कपिल

 कर  सकते हैं  ?
 डा०  एम०  एम०  सारी  छात्रवृत्तियां

 का  विज्ञापन किया  जाता  है  गृह-काय॑  उपमंत्री  (att  :

 एकीकरण  से  पहिले  पहाड़ी  लोगों
 श्री  राधा  इन  छात्रवृत्तियों  के

 के  लिये  बेंचਂ  सर्वोच्च  न्यायालय था  ।

 लिये  कुल  कितना  धन  स्वीकार  किया  गया

 था  श्र  प्रत्येक  कितने  कितने  धन  की  ?
 एकीकरण  के पर चात  यह  न्यायालय  समाप्त

 कर  दिया गया  है  ।

 डा०  एम०  एम०  इस  योजना
 एकीकरण  के  मनीपुर

 के  ai  छात्रवृत्तियां  तीन  वर्षों  के  लिये
 राज्य  न्यायालय  2e¥9,  के

 होती  कौर  water  में  उन  का  मूल्य
 अधीन  स्थापित  प्रमुख  न्यायालय  के  स्थान

 १५००  डालर  होता  है  कौर  इंगलिस्तान  में

 ३६०  से  ४००  तक  होता  है
 पर  शीशायुक्त का  न्यायालय  बनाया

 गया  जिस  में  एक  न्यायाधीश  था  |  इस  केਂ

 परिणामस्वरूप श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :
 कया  ये

 वृत्तियां  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाती  के  बारे  जो  मणिपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग

 )  eve,  की  २६ हूं  या  विदेशों  में  कोई  फाउन्डेशन  या  संस्था

 द्वारा दी  जाती  है  ।  के  अधीन  स्थापित की  गई  कठिनाई

 386  L.S.D.
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 उत्पन्न  हुई  ।  इस  कठिनाई  का  समाधान  करने  जहां  तक  पूछी  गई  संख्या  का  संबंध  मेरे

 के  लिये  क: 0  समाप्त कर  दी  गई  पास  अलग-अलग आंकड़े  नहीं  में

 इस  के  अधिकार  उप-श्रमायुक्त  को  दे  दिये  गये  ।  wet  के  भाग  के  उत्तर  में  पहिले  बता

 हां ।
 चुका  हूं  कि  वह  सूचना  प्राप्य  नहीं  है

 ।

 उत्पन्न नहीं  होता
 श्री के०

 सी
 ०  :  क्या  इंगलिस्तान

 में  भारतीय  सेवायों  को  कोई  अन्योन्य

 आयकर में  इंगलिस्तानियों को  छूट  छूट  दी  जाती  है
 ?

 थ्री  एम०  ato  आजकल
 ऐसा ४१७०,  श्री  क०  सी०  सोनिया :  क्या

 नहीं
 a nm  ॥

 चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि
 :  कोई  समझौता  कार्यान्वित

 bes  PEYR-KQ  हम  शत  प्रतिशत  छट  देते  हैं
 PEYR-“Y  में  आयकर  तथा

 इंगलिस्तान  भी  १९५३  से  शत

 अधिकार  में  से  भारतीय  झ्रायकर  अधिनियम

 छट  देता है  ।
 की  धारा  we  के  भ्रमित  इंगलिस्तान नियों  को  दी

 जाने  वाली  छूट  के  रूप  में  कितना  कर
 शो  साधन  इंगलिस्तान  द्वारा दी

 लौटाया  गया  या  उस  में  कितनी  कमी  की  गई
 ह  गई  छट  से  कितने  भारतीय  सेवायों

 को

 ऐसे  कितने  करदाता  are  लाभ  gare  क्या  सरकार  के  पास

 ऐसा  कोई  प्राक्कलन  है  कि  हम  ने  जो  छूट  दी
 उन  में  कितने  भारतीय  थे  ?

 है  उस  से  इंगलिस्तान  के  कितने  समवायों  को

 वित्त  उपमंत्री  एम०  ato  :
 लाभ  पहुंचा है  ?

 (*)  8e Ws  में  ant  की  धारा  VE
 श्री  एम०  ato  में  पहिले  बता

 हटा  दी  गई  थी  कौर  ¥E—F
 चुका  हुं  कि  मेरे  पास  शहरग-प्रलय  आंकड़े

 के  अधीन छूट  दी  जाती  है  ।  REYR-¥Y  में

 निम्नलिखित  छूट  दी  गई
 :  नहीं  हूं

 ।
 जहां  तक  हमारी  दी  गई  छूट  का

 संबंध  यह  ५८८  मामलों में  दी  गई

 राय-कर  अधि-कर
 थी  ।  जहां  तक  इंगलिस्तान से  छट  प्राप्त

 ३,०६,७६,६४४  रु०  5, 65,099  रु०  करने  भारतीय  सेवायों  का  संबंध

 वह  सूचना  हमें  प्राप्त  नहीं  हो  सकती ॥ प्र दब कुल्लर  ॥

 wea  aa  हमें  अन्य  प्रशन यह  सूचना  तत्काल  प्राप्य  नहीं
 लेनेਂ  चाहियें  |  संख्या  ११३८  ।

 है  ।

 थी  के०  ato  सोनिया  :  जिन  करदाताओं
 श्री  भागवत  झा  आजाद  न्र रन  संख्या

 को  कर  माफ  कर  दिया  गया  है  उन  में  से
 ११३७४  |

 ऐसे  कितने  समवाय  जिन  का  पंजीयन  अध्यक्ष  महोदया  क्या  माननीय  सदस्य

 इंगलिस्तान में  हुमा  है  कौर जो  भारत  में  के  पास
 इस

 का  अधिकार-पत्र  है  ?

 कार्य कर  रहे  हें  ?  थी  भागवत  झा  आजाद  :  यह  मेरा

 met  है  ।  इस  में  अ्रधिकार-पत्र की  क्या श्री  एम०  Ato  कर  माफ  नहीं  कर

 श्रावस्यकता है  ।

 प्रश्न संख्या अधिनियम  की  धारा  ४९  के  अधीन  अध्यक्ष  महोदय

 द्वि कराधान  छूट
 के  सन्तप्त  दी  we  थी  ।  है  ?
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 श्री  भागवत  AT  संख्या  1  शै सी  AA  ३४  |  ह  six  उन्होंने  वचन  दिया  है  कि  यहां  की  चर्चा

 के  श्राघार  पर  वह  निश्चित  सुझाव  भेजेंगे |
 अध्यक्ष  मेरा  ख्याल  था  कि

 श्री  भागवत  झा  आजाद  यदि
 माननीय  सदस्य  प्रश्न  संख्या  ११३८  का

 उल्लेख कर  रहे  ह  |  मझे  खेद
 रियायत एक  वर्ष  के  लिये  बढ़ाई न  होती

 तो  इस  en  के  रूप  में  लगभग  कितनी  राशि

 मध्य  भारत म॑  सोमा  केन्द्रीय कोष  में  आई  होती ?

 श्री  दातार  में  ठीक-ठीक  राशि  नहीं *
 ११३७.  श्री  भागवत  आजाद

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  बता  सकता
 ।

 पर  चूंकि  प्रश्न  प्रभी

 ~  धीन  है  तो  श्रभी  से  यह  पता  लगाना  कि  केन्द्र
 क्या  मध्य  भारत  सरकार  ने

 को  क्या  होगी  समय  से  पूर्वे  होगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  से  ssa  की  है  कि
 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  इस  विशेष

 सीमा  ्  एकत्रित  करने  का  उन  का  अधि

 कार  एक  ay  के  लिये  ae  बढ़ा  दिया
 रियायत  को  समय  बढ़ाने  के  लिये  मध्य  भारत

 सरकार ने  बया  कारण  उपस्थित  किया

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  है
 न ेइस  प्रार्थना  को  स्वीकार कर  लिया  है

 श्री  यह  रियायत का  समय
 शौर

 बढ़ाने का  प्रश्न  नहीं  है१  भ्रन्तरज्य

 मध्य  भारत  सरकार  इस  ate  पात  शौर  निर्यात  के

 कार  का  कब  तक  उपयोग  करेगी
 ?

 उन्मूलन  से  राज्य  सरकार  को  जो  हानि  होगी

 उस  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  इस  के
 गह-काय  उपमंत्री

 qa
 उन  को

 लगभग  २  करोड़  रुपये
 थी

 से  इस  विषय  पर  मध्य  भारत
 बाद  में  वह  १  करोड़  शौर  कुछ  रह  गई  |

 सरकार  के  साथ  चर्चा  चल  रही  किन्तु  यदि  इन  शल्कों  का  उन्मूलन  कर  दिया  जायेगा
 भारत  सरकार  को  अभी  तक  राज्य  सरकार

 तो  मध्य  भारत  सरकार  को  बहुत  बड़ी  हानि

 के  भ्रन्तिम  सुझाव  नहीं  मिले  हैं
 ?

 होगी  |  अतः  वे  इस  बात  पर  विचार  करने

 लिये  समय  चाहते  &  कि  अन्य  साधनों  तथा शी  भागवत  झा  आजाद  क्या  में  जान

 सकता  हुं  कि  इस  रियायत  के  परिणाम  स्वरूप  केन्द्र  से  कुछ  प्रचलित  पा  कर  ag  किस  सीमा

 केन्द्रीय  कोष  को  श्री  तक  लगभग  कितनी  राशि  तक  अपनी  पूति  कर  सकेंगे  ?

 की  हानि  उठानी  पड़ी
 ?

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  क्या

 प्रकाशित  एक  प्रेस  प्रतिवेदन  की  सरकार
 श्री  दातार  यह  स्वयं  एक  vat  है

 का  ध्यान  झ्राक्षित  कराया  जा  चूका  है  कि
 जिस

 पर  विचार  करना  है
 ।

 राज्य  सरकार
 इच्छा  fe  हानि  का  सम्पूर्ण  दायित्व

 मंत्री  ने  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए

 दाताओं  को  बताया  कि  ara  asa  में
 हमारे  ऊपर  पड़े  और  हमारी  इच्छा  है,कि  अ्रधघिक

 से  अघिक  संभव  भाग  का  दायित्व  वह  अपने
 वह  इन  सीमा-शल्कों  का  उन्मूलन  करने  जा

 ऊपर लें  |  अतः  यह  मामला  विचाराधीन  रहे  हें
 ?

 है  ।  उन  के  वित्त  मंत्री  at  वित्त  सचिव  दातार  यह  समाचार

 गत  मास  यहां  आये  थे  कौर उन  के  दायक है  ।  में  राशा  करता  हूं  कि  वह  उन  का

 भारत  सरकार  द्वारा  नरक  सुझाव  रखे  गये  उन्मूलन  कर  सकने  में  समर्थ  होंगे  ।
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 सरा  त्सा ह  ry
 श्री  आर०  एस०  तिवारी  :  क्या  श्राप  योग  att  लो

 कृपया  प्रदान  संख्या  ११३४५  नाप की
 अनुमति

 lens  ens  9  बाबू  राम  नारायण  पिह
 देंगे ?

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  सार्वजनिक

 कया
 सरकार

 का  ध्यान  स्थानीय

 हित  के  लिय े।
 दैनिक के  २२  शभ्रगस्त  98s F के  एक

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अगला
 चार  की  कौर  झ्राकर्षित  किया  गया  है  कि

 लेने
 जा

 रहा  हूं  ।
 की  सरकार  ने  सभी  दिक्षा  wey

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  काल  में  शारीरिक  व्यायाम  की  योग  प्रणाली  को

 प्रचलित  करने  का  निर्णय  किया  है  ; समाप्त  होने  में  प्रभी  १५  मिनट  दोष  हैं  ।

 ait

 अध्यक्ष  में  देखता हूं  कि  बाबू

 रामनारायण  सिंह  का  संख्या  ११२७  यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में

 भारत  सरकार  रूस  के  बीच  कोई  पत्र इस  के  पूर्व है  ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि

 व्यवहार  जयराम  gat  हैं
 ?-

 बाबू  राम  नारायण  fag  :  मुझे
 शिक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव

 एम०  श्रीमान ्  |
 केवल  एक  या  दो  मिनट  की  देर  हुई  थी

 ?

 नहीं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  चूंकि  माननीय  सदस्य
 श्री  भागवत

 झा  खड़े
 ने  खड़े  हो  कर  भ्र पने  प्रदान  के  पूछे  जाने की

 प्रार्थना  नहीं  की  तो  में  ने  सोचा  कि  बढ़  अरपना  अध्यक्ष  महोदय :  हमारे  यहां  यह

 wet  नहीं  पूछना  चाहते  |  प्रथा है  कि  wet  करने  वाला  सदय  को

 प्रथम  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  |

 बाबू  राम  नारायण सिंह
 :  में  प्रतीक्षा

 कर
 रहा  था  कि  ay  मुझे  पुकारें

 ।  श्री  भागवत  झा  आजाद  qe  as

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  एक  बात  को  स्पष्ट  नहीं  हुए  में  खड़ा  हो  गया
 |

 करना  चाहता  ।  जब  में  ने  प्रश्न  संख्या  बाबू  राम  नारायण सिंह  :
 कया

 में
 जान

 ११३८  को  पुकारा मुझे  प्रशन  संख्या  ११३७  सकता  हूं  कि  wer  देश  जैसे  भ्रमरी का
 भी

 इस

 का  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  रहा  ।  जब  माननीय  प्रश्न  में  रुचि  रखते  है
 ?

 सदस्य  श्री  भागवत  झा  श्राज्धाद  खड़े  हुए  में  डा०  एम०  एम०  इस  सम्बन्ध

 इस  भ्रम  धारणा  में  था  कि  वह  wet  संख्या
 में  कुछ  कहना  मेरे  लिये  कठिन  किन्तु

 ११३८  रखने  जा  रहे  हें  ?  शभ्रच्छा  होता
 चूंकि  वहां  कई  राम  कृष्ण  मिशन  आश्रम

 वेदांतिक सभायें  कार्य  कर  रही
 कर  दिया  होता

 |
 संभव है  कि  कुछ  अमरीका वासी  भी

 श्री  भागवत  झा  आजाद  मन  इस  योगਂ  प्रणाली  में  रुचि  रखते  हों
 ।

 संख्या  ११३७  कहा  था  |  '
 बाबू  राम

 नारायणਂ  सिंह
 :  क्या में

 ने  उसे  गलत  सुना  |
 जान  सकता  हूं  कि  क्या  हमारी

 सरकार

 अध्यक्ष  इस  गलती  के  लिये  शारीरिक विकास  की  इस  योग  प्रणाली के

 मुझे  बहुत  खेद  है
 ।  प्रभाव से  भली  भांति  अवगत  ale यदि
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 कभ

 १६०८

 तो  क्या  वह  जनता  की  भलाई  के  लिये  उपराज्यपाल  के  कत्तव्य  और

 प्रणाली  के  भ्रनुसार  कुछ  करने  के  लिये  कटिबद्ध  मंत्रि  परिषद:से:  उस  के  सम्बन्धों का  ब्यौरा

 है
 ?

 भाग  ग  राज्य  शासन  अधिनियम  PERL

 कौर डा०  एम०  एम०  दास  :  हमारी  सरकार  उसी  अधिनियम  की  धारा  ३८  के

 इस  प्रणाली  के  महत्व  प्रभावों  का  घूरा

 wary  राष्ट्रपति  द्वारा  निर्मित  कायथ  नियम

 म॑  दिया  गया  है  । ज्ञान है  |  में  माननीय  से  प्रार्थना

 करता  हुं  कि  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  नहीं  ।

 प्रशन है  उस  का  राज्यों  की  शिक्षा  cea
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  क्या म  जान

 से  बहुत  थोड़ा  सम्बन्ध है  ।  वह  परामशं

 दे  सकती  श्रनृदान  दे  सकती  है  शिक्षा
 सकता  ह  कि  क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों

 में  भाग
 ग

 राज्य  सरकार  के  कामों की  विभिन्न  योजनाओं  ae  मामलों के

 सम्बन्ध  में  भी  कर  सकती  है  पर  की  जांच  की  है  प्रौढ़  क्या  उप  राज्यपाल

 तक  उन  परामर्शों और  शअनरोभधों  को  कार्य
 कंबिनेटों  के  अधिकारों में  हस्तक्षेप  कर  रहे

 कवित  करने  की  का  प्रदान है  वह
 ट्

 ?

 राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  है  ।
 att  दातार  :  किसी  विशेष  राज्य  सरकार

 कई  माननीय  सदस्य  खड़े  ara  उन  के  काम  में  उपराज्यपाल  द्वारा

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अरब  हम  प्रश्न  तथाकथित  हस्तक्षेप  करने  की  कोई  शिकायत

 को  उठायें ।  सरकार के  पास  नहीं

 उप राज्यपालों  तथा  चीफ़  कमिश्नरों  की

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  यह
 दोस्तियाँ

 नहीं  है  कि  विन्ध्य  प्रदेश  और  हिमाचल  प्रदेश  में

 ११३५  श्री  आर०  एस०  तिवारी
 कैबिनेट की  बैठक  भी  बिना  उपराज्यपाल

 क्या  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  के  नहीं  की  जा  सकती
 ?

 उप राज्यपालों तथा  चीफ

 कमिश्नरों की  शक्तियों  में  क्या  भ्रातृ है  श्री  दातार  मझे  द:ख  है  कि  यह  सूचना

 सत्य  नहीं  है  ।
 उपराज्यपाल

 लोक  प्रिय

 श्री  के०  के०  बंस  :  क्या  में  जान  सकता सरकारों  के  प्रशासन  सम्बन्धी  कार्यों  में  हस्त

 ay  कर  सकते  AK  हूं  कि  उन  राज्यों  के  चीफ  कमिश्नरों  जिन  में

 विधानमंडल हें  प्रौढ़  उन  राज्यों  के  चीफ

 क्या  सरकार के  ऐसी
 ata  जिन  में  विधानमंडल नहीं

 सूचनाएं  आई  हैं  कि  लोक  प्रिय  सरकारों  के  के  अधिकार एक  से  ही  हूं  ?
 प्रशासन

 देवती  erat

 न

 हत  पगा
 जाता  है  श्री  दातार  :  विधानमंडल  वाले  चीफ

 afer  के  अधिकारों की  कुछ  परिसीमायें उपमंत्री

 राज्य  सरकार  अधिनियम  होनी  क्योंकि  उन  को  मंत्रालयों से

 VEX  की  तृतीय  अनुसूची  के  प्रथम  स्तम्भ  व्यवहार  करना  पड़ता  है  ।  दूसरे  राज्यों  के

 में  दिये  गये  एक  राज्य  के  उपराज्यपाल  और  कमिश्नरों को  जहां  विधानमंडल

 चीफ  कमिश्नर  के  afar  में  व  स्तर  या  मंत्रालय  नहीं  प्रतीक

 अघिकार  होंगे  ।
 नहीं है  |
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 इम्फाल  ट्री  आफिसर  महोदय
 :  बाद  में  यदि  समय  रहा ~

 ११२१.  शो  रीडिंग  fata  क्या
 ता

 चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हरिजन  छात्रों  की  दिक्षा

 क्या  यह  सच  है  कि  इम्फाल
 न

 LLRo  श्री  जांगिड़  क्या  शिक्षा

 के ट्रजरी  आफिसर  ने  सरकार  की  श्रीमती  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि

 के  बिना  शहर  के  बीच  में  एक  सरकारी  जमीन
 क्या  सरकार  नें  मध्य  प्रदेश

 पर  कुछ  मकान  किराये  पर  देने  के  लिये  बनवा
 सरकार  को  हरिजन  छात्रों  की  माध्यमिक

 लिये  alk
 दिक्षा  के  लिये  कोई  aaa  दिया  कौर

 ्य  sa
 यदि  तो  सरकार  |  |

 यदि  तो  कितना
 ?

 मामले  में  क्या  कार्यवाही की  है  ?
 दिक्षा  wat  क  सभा सचिव

 fea  उपमंत्री  igo  सी  ०
 एस०  एम०  जी  मध्य

 श्रीमान  ।
 प्रदेश  सरकार  को  दिया  है  ।

 इस  मामले  पर  मनीपुर  सरकार
 अस्पृश्यता  को  दूर  करने  की

 सक्रिय  विचार  कर  रही  है  ।
 योजना  के  अधीन  CEYR-UY  में  भारत

 परकार  द्वारा  म  ।
 प्रदेश

 सरकार  को  WY,  Roo
 थी  रिज़वान  किलिंग  क्या  सरकार

 रुपये  की  राशि  दी  गई  जिस  में  मिडिल
 को

 पता  है  कि  मनीपुर  में  बहुत  से  सरकारी
 हाई  सकल  कालेज  शिक्षा  के  लिये

 भ्र धि कारियों ने  इम्फाल  में  कोठियां  बनवा
 हरिजन  विद्याथियों को  छात्रवृत्तियां  देना बी  हें  प्र  उन  को  ऊंचे  किरायों  पर  उठा
 भी  सम्मिलित था  ॥

 दिया  है  जब  कि  स्वयं  वे  सरकारी  क्वार्टरों

 में  थ्री  जांगड़े  :  क्या  सरकार बता  सकती

 है  कि  स्वतंत्रता  के  बाद  मध्य  प्रदेश  शासन

 श्री  Go  पी०  उत्तर में  हमने
 ने  हरिजनों  की  दिक्षा  के  लिये  कितना  रुपया

 संकेत कर  दिया  है  कि  कुछ  गैर-कानूनी  दिया है  ?

 निर्माण  किये  गये  हैं  ।
 मेरे  पास  आंकड़े  नहीं

 हें  कि  वहां  पर  कितने  गेर-कानूनी  निर्माण  डा०  स०  एम०  दास  में  समझता हूं

 किये  गये  हें  ।  किन्तु फिर  भी  सरकार  मामले  कि  यह  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  से  पूछा

 की  छानबीन कर  रही  है  ।  जा  सकता है

 श्री  - जांगिड़  क्या  म  जान  सकता श्री  राधा  संख्या  ११

 हू ंकि  मध्य  प्रदेश  में  काम  करने  वाले  हरिजन
 के  महत्व  को  देखते  हुए  उसे  ले  लेना  चाहिए  |

 सेवक  संघ  को  केन्द्रीय  शासन  न

 कि अध्यक्ष  महोदय  म॑  सोचता
 रुपया  दिया  है

 ?

 चंकी  माननीय  सदस्य  उपस्थित  aa
 शिक्षा  व

 प्राकृतिक
 संसाधन  तथा

 मुझे  संख्या  ११२०
 को  पहले  लेना  चाहिये

 ।

 निक  गवेषणा  मंत्री  || ह  :

 श्री  आर०  एस०  लाल  प्रशन  सख्या  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट जो  कुछ  देती  स्टेट

 ११३८  को  भी  ले  लिया  जाय  ।  कमेन्ट  को  देती  है  ।
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 रामायण  आदि का  अरबी  अनुवाद  मौलाना  अगर  कोई

 ११३८.  थी  आर०  एस०  लाल  ऐसी  तजवीज  गवर्नमेंट के  सामने  जायेगी तो

 wade  खुशी  से  उस  पर  गौर  करेगी
 |

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe  :  थी  एस०  एन०  क्या  सरकार

 बहु  बता  सकती  है  कि  इन  देशों  में  लगभग
 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में

 सरकार  शकुन्तला  कितनी  प्रतियां  बिकने  की  सभावना  है
 ?

 इरादी  जैसे  संस्कृत  के  कुछ  उत्कृष्ट  ग्रंथों  के  डा०  एम०  एम०  यह
 wal  अ्रनुवादों का  खरीदा

 सय  नद्दीं हुभा है हुआ  पांडुलिपियां कभी  तक

 दे  मिश्र  स्थित  हमारे  राजदूतावास में  पड़ी

 यदि  तो  ऐसी  पुस्तकों  की  हुई  दें  ।

 wen  कितनी  है  ait  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 भोर
 बाढ़ग्रस्त  क्षेत्र

 उन  के  लिये  कितना  मूल्य*  दिया

 *
 ११२८,  थो  क्या

 wat है  ?  गृह-कामे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव
 fe

 WAo  एम०  :  जी  हां  क्या  यह  स्व  है  कि  कुछ  बाहरी

 छे  ।  at  से  बाढ़  पीड़ित  लोगों  की  सहायता के  लिये

 किसी  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त  हुई बत  नल  दमयन्ती  तथा

 भारतीय  पुराणों  का  सार  ।  यदि  तो  किन-किन  देशों

 से  सहायता  प्राप्त  हुई  प्राप्त  सहायता
 रस्सी  हजार  रुपये

 |

 किस  प्रकार  की  है  ;

 थी  एम०  uso  त्रिवेदी  क्या  अन्य  उसे  प्रभावित  लोगों
 .  में

 किस

 mat  में  अनुवाद के  लिये  भी  आदेश
 प्रकार  वितरित  किया  गया  है  ?

 दिये  गये  हैं
 ?

 यदि  तो  वे  कौन  सी  भाषायें

 गृह-कार्य  उप मंत्रो  :

 तथा  wait  तक  उपलब्ध  हुई
 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 निक  गवेषणा  मंत्री  :
 सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर

 रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ७,

 कौर  किसी  तर्जुमा  का  काम  कभी  नहीं  किया
 बंध  संख्या  १].

 जा  रहा है  ।
 मांगी  गई  एकत्र  की

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  दिक्षा
 जा  रही  है  कौर  यथासमय  पटल पर  रख

 मंत्रालय  भाषाओं  में  भी  च्  कराने  दी  जायेगी  ।

 का  प्रयत्न  करेगा  ?

 श्री  राधा रमण  :  नया  किसी  सरकारी
 अध्यक्ष  महोदय :  में  प्रशन  नहीं  समझा  |

 प्राधिकारी ने  सहायता  के  लिये  कोई  कपिल

 श्री
 एम०  एल०  fad:  set  यह  है  की  कौर  यदि  तो  वह  कौन  प्राधिकारी

 कि  यथासमय  अन्य  भाषाओं  के  अनुवाद  शा  शौर  भिन्न-भिन्न  देशों  से  सहायता  के  रूप

 भी  खरीदे  जायेंगे  ?
 में  कुल  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई

 ?
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 श्री  सहायता के  रूप  में  प्राप्त  श्री  राधा  रमण  यह  प्राप्त  धन

 हुई  कुल  राशि  का  उल्लेख  |  4  किया  बाढ़ग्रस्त

 गया  ।  क्षेत्रों  में  किस  प्रकार  वितरित  कियाਂ  जाता

 श्री  एस०  एन०  क्या  किसी

 प्राधिकारी  द्वारा  wert  देशों  से  अपील  की  गई  att  दातार :  इस  का  वितरण  राज्य

 थी  ?  यदि  तो  ata  करने  वाला  वह  सरकारों  के  द्वारा  होगा  ।

 प्राधिकारी  कौन  था  ?  जनी

 श्री  दातार  :  में  माननीय  सदस्य  का

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 तात्पर्य  बिलकुल  नहीं  समझ  सका  |

 कंजूस  समिति  का  प्रतिवेदन अध्यक्ष  महोदय  :  ,  वह  यह  जानना

 चाहते हें  कि  क्या  किसी  अरन्य  देश  से  ae
 *

 १११३,  चौधरी  रघुवीर  क्या

 की  गई  यदि  तो  किसने  की  थी  ?
 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 श्री  सरकार  ने  कोई  कपिल
 FER  में  सरकार  ने  प्रशिक्षण

 काल  में  पदाधिकारी  सेना  छात्रों
 नहीं  की  है

 ।
 ये  विभिन्न  प्रकार  की  सहायता

 भारत  सरकार  को  अपनी  इच्छा  से  भेजी  सर  के  aediart at fed aa कर  दिये  जाने

 गई  है
 ।  a  संबंधित  मामलों  के  बारे  में  राय  देने

 के
 लिये

 जो  gare  समिति  नियुक्त  की
 श्री  के०  के०  क्या  किसी  बाहरी  क्या  उस  ने  अरपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 देश से  सहायता  प्राप्त  करने  उसे  कौर

 ग्रस्त  क्षेत्रों  में  वितरित  करने  वाले  किसी
 यदि  तो  इस  की  सिफारिशें

 गर-सरकारी  संगठन  पर  रोक  लगाई  गई
 कया हें  ?

 att

 श्री  मुझे  नहीं  मालम  है  ।
 रक्षा  संगठन  मंत्री  \

 जी  नहीं  ।

 श्री  मेघनाद  क्या  माननीय
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 मंत्री  को  मालूम  है  कि  पूर्वी  बंगाल  के  बाढ़

 ग्रस्त  क्षेत्रों  को  सरकार  द्वारा  बहुत  सामान्य  सांस्कृतिक  छात्रवृत्तियां  योजना

 बड़े  पैमाने  पर  सहायता  दी  जा  रही  कौर  *
 १११५,  श्री  बहादुर  fag:  क्या

 बंगाल  के  लोगों  द्वारा  भेजें  गये  क्षा  मंत्री  उन  विभिन्न  अ्रफ़ीकी

 धन  को  इन्कार कर  गया  है  क्योंकि  राष्ट्र  मण्डलीय देशों  के  नाम  बताने

 अमरीकियों द्वारा  दी  गई  सहायता  इतनी  की  कृपा  करेंगे  जिन  के  विद्यार्थी  सामान्य

 अधिक  है  कि  उन्हें  भारत  से  किसी  चीज़  की  सांस्कृतिक  छात्रवृत्तियां योजना  के  वाधीन

 आवश्यकता नहीं  है  ?  आजकल  भारत  में  दिक्षा  संबंधी  सुविधायें

 श्री  पश्चिमी बंगाल  के  बारे
 प्राप्त कर  रहे  हें  ?

 4
 म  शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  aa

 निक  गवेषणा  मंत्री  : उस  का  पता  नहीं  है  ।  परन्तु  भारत  सरकार

 द्वारा  प्राप्त  राशि  का  उल्लेख  इस  विवरण  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  किया  गया  है  ।  Cate
 es  ये  परिशिष्ट  ७,  अ  बन्ध  सं  गा  २]
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 Sala  भवन  गवेषणा  संस्था  जी  हां  ।  श  १९५१  से  art

 FIVE  श्री  एव०  Alo  क्या
 QEYY  के  काल  में  सेना  की  केन्द्रीय  कल्याण

 श्राकृतिक  संसाघन  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  निधि  में  से  त्रिपुरा  के  भूतपूर्व  सैनिकों गें  सहित

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मई  geuy  आसाम  रेजिमेन्ट के  भूतपूर्व  सैनिकों को

 यता  देने  के  लिये  श्रीराम  केन्द्र  को
 में  भारत  ak  wader  के  बीच  हस्ताक्षरित

 Vv  wa  दिये  गये  थे  ?
 संचालन  tart  (

 प्राप्  रेल
 )  करार के

 अधीन  केन्द्रीय  भवन  गवेषणा  संस्था  को  salt  जी  नहीं

 तक  क्या  सामान  तथा  संभरण  प्राप्त  हुए
 ?  काश्मीर  भारतीय  सैनिकों  का

 डूबना

 fran  a  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  *
 १११९.  श्री  अजित  fag:  क्या  रक्षा

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  संचालन  are  १९४५४  में  काश्मीर  में
 संबंधी  करार  संख्या  १३  के  अनुपूरक  की

 जो  डूबने  at  दुर्घटना हुई  जिस के
 ओर  निर्देश  कर  रहे  fae  मई

 फलस्वरूप  भारतीय  सेना  के  कई  कर्मचारी

 १९५४  में  हस्ताक्षर  हुए  थे  |  आज  की
 मर  उस  का  कारण  क्या

 तिथि  तक  उस  अनुपूरक  में  गया

 कोई  भी  सामान  प्राप्त  नहीं  हुआ  क्या  कोई  पदाधिकारी उस  के

 लिये  उत्तरदायी  भ्र

 त्रिपुरा  में  भूतपूर्व  सेनिक
 यदि  तो  वे  कौन  थे  ak

 १११७.  शी  वीरेन्द्र  दत्त  :  क्या  रक्षा  उन  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है ? मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  संगठन  मंत्री  :
 क्या  सरकार  को  त्रिपुरा  के

 पुत्र  सैनिकों  के  पास  से  कोई  श्रम्यावेदन  एक  जो  कि  उस  समय  हुई

 जब  कि  कवायत  की  तौर  पर  सैनिक  रावी
 प्राप्त  हुआ

 नदी  को  पार  कर  रहे  थे  ;

 त्रिपुरा
 में  भू तप रव

 सैनिकों  के
 तथा  उस  दुर्घटना  के

 कल्याण  see  फिर  से  बसाने  का  काम

 कौन  अधिकारी  देखता
 लिये  कोई  पदाधिकारी उत्तरदायी  नहीं

 परन्तु  उन  में  से  पूर्वोपाय  कर

 क्या  PEK  से  १९५३  के  काल  सकते  थे  ।  जांच  न्यायालय की  कार्यवाही

 में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  कोई  सहायता  दी  गई  को  देखने  के  बाद  ब्रिगेड  कमाण्डर  को  प्रधान
 >
 @  श्र  यदि  तो  किस  रूप  में  ;  शर

 क्या  सरकार  की  oa  में  से  कोई  उसਂ  के  झ्राफिसर  कमांडिंग  को

 रक्षितਂ  बल  बनाने  की  कोई  योजना  है  ?  लेफ्टिनेन्ट कर्नेल  के  पद  से  कर  पुनः

 मेजर  कर  दिया  गया  कौर  सूबेदार  मेजर

 रक्षा  संगठन  मंत्री  (  श्री त्यागो
 को  सेवा  निवृत  कर  दिया  गया  है  ।  ब्रिगेड

 जी
 मुख्यालय के  कमाण्डर  तथा  कर्मचारियों को

 त्रिपुरा की  सरकार  चेतावनी भी  दी  गई  है  ।
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 तम्बाकू  को
 उत्पादन  कर

 से  छूट  अनुसूचित  जातियों  एवं  ख़ादिम

 कया  जातियों  तथा  wea  पिछड़े  वर्गों  के *११२३.  श्री  बादशाह  गुप्त

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  छात्रवृत्तियों की  भारत  सरकार  की  जो  योजना

 है  उस  में  श्रादिमजातीय  विद्याथियों की  उच्च

 तम्बाकू  उत्पादकों को  तम्बाकू  शिक्षा  विषयक  झ्रावश्यकताओं पर

 की  उत्पादन  कर  सेਂ  मुक्त  कर  दी  गई  मात्रा  से
 कियां गया  है  1

 परिचित  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 बई  जी  नहीं  ॥

 क्या  प्रादेशिक  areal  में  कोई  विदेशी  भाषाओं
 का  स्कूलਂ

 gerard  वितरित की  गई  हें  ?  *  ११४४  ato  रघुवीर  सिंह :
 वित  उपमंत्री  ए०  ato  :

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सैनिक

 तम्बाकू  उगाने  वाले  अधिकारियों  के  लाभ  के  लिये  खोले  गए  विदेशी

 देहातों  में  जब  केन्द्रीय  उत्पादन  कर  निरीक्षक  के  स्कूल  पर  मंत्रालय  द्वारा  प्रतिवर्ष

 जाते  हें  तब  वे  सब  तम्बाक्  उत्पादकों  को  बता  औसतन  कितना  व्यय  किया  जाता  है  ?

 देते  हें  कि  प्रत्येक  उत्पादक  अपने  निजी  उपयोग
 रक्षा  उपमंत्री  सतीश  ::

 के  लिये  कितनी  बिना  कर  दिये  रख

 सकता है  ।
 समय-समय

 पर
 भ्रंग्रेजी  तथा  इस  स्कूल  पर  प्रतिवर्ष  लगभग  Vygo0o

 प्रादेशिक  भाषियों  में  पुस्तिकाएं  भी  परिचालित
 रुपये  का  औसत  व्यय  होता  है

 ।
 यह  स्कूल

 केवल  सैनिक  अधिकारियों के  लिये  ही  नहीं की  गई  हें  ।

 भ्रमित  भारत  सरकार  के  सैनिक  अधिकारियों
 fat  के  आदिम जा तोय

 के  लिये भी  खुला
 विद्यार्थी

 ए०  एम०  सी०  अधिकारियों  के  लिये
 *

 9११३०.  श्री  दशरथ देव  :  क्या  शिक्षा
 उच्च  शिक्षण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *+  ११४८.  ato  रघुबीर  सिह  क्या

 क्या  सरकार  त्रिपुरा  में  कालेज

 जानें  श्रादिमजातीय  विद्यार्थियों  को
 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रतिवर्ष  कुछ  निश्चित  वृत्तियां  देती  है  ;  mit  अभी  wert  छुट्टी पर

 यदि  तो  सरकार  को  इन
 इंगलिस्तान भेजे  गये  ए०  एम०  सी ०

 कितने  समय  तक  वहां  रहेंगे  ; भ्रादिमजातीय  विद्यार्थियों  को  उच्च  दिक्षा

 देने  के  लिये  क्या  करने  का  इरादा  है  ;
 उन  पर  कितना  व्यय  होने  की

 क्या  सरकार  इन  विद्यार्थियों के
 संभावना है  ?

 वसती गृहों में  प्रतिवर्ष  कुछ  स्थान
 संगठन  मंत्री  (  श्री  :

 रक्षित  रखने  के  लिये  कार्यवाही  करना  चाहती  बारह  महीनों  से  भ्रमित  किन्तु

 इस  के  साथ  साथ  बिमारी  की  छड़ियों  को

 fren  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  छोड़  कर  अन्य  छुट्टियां भी  ,  जोड़ी जा  सकती

 हें  । निक  गवेषणा  मंत्री  :

 जी  नहीं  लगभग  १२००००  रुपये  |
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 अफीम  का  तस्कर  व्यापार
 पत्र  पूरे  वृत्ति  दी  गयी  है  ।  बाकी  ३८

 ५४७.  थ्री  क्या  fea  मंत्री  छात्रों  को  भी  छात्रवृत्ति  दी  जायगी  ।  ज्योंही

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  पूर्वीय  उन  के  श्रावेदन-पत्र पूरे  हो  जायेंगे  ।

 सीमान्त  एजेन्सी के  तिराप  सीमा  क्षेत्र  से
 .

 संभव  वहां  भुगतान
 अफीम  तथा  aa  निषिद्ध  seal  के  तस्कर  दिया  गयां  है  ।  ग्रोइन-प्री ig
 व्यापार को  रोकने  के  लिये  क्या  कोई  2EYY  तक  प्राप्त  किये  गये  थे  wie  इस  लिये

 वाही की  गई  सभी  छात्रों  को  प्रथम  weave  अंद  देना

 वित्त
 उप

 मंत्री  पु  ato  संभव  नहीं  था  ।  wie  महीने  तक  सभी

 जी  हां  ।  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  एजेन्सी  के  वृत्तियों at  पूरा  भुगतान हो  जाने at

 तिरा  सीमा  क्षेत्र  से  अफीम  तथा  अन्य  आशा है

 निषिद्ध  वस्तुभ्नों  के  तस्कर  व्यापार को  रोकने
 छात्रवृत्तियों के  भुगतान  में  कोई

 के  लिये  हेलमेट  तथा  लेडो  में  आवश्यक

 चारी  गए  हें  ।
 विलम्ब  नहीं  है  ।  छात्रवृत्ति  दिये  जानें  के

 अनुसूचित  जाति  छात्रवृत्तियां  से  प्रार्थना की  गयी  है  कि  जब  तक

 ५४८.  श्री  के०  सी०  क्या  दिक्षा  का  भुगतान  संस्था  को  न  प्राप्त  हो  जाय

 तक  वे  चुने  गये  oral  से  शिक्षा  शुल्क
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 १९५४-५५  aes  लिये  मेट्रिक
 छात्रावास  शुल्क  लेने  के  लिये  आग्रह  न  करें

 के  बाद  छात्रवृत्तियों  के  लिये  केन्द्रीय  छात्रवृत्ति  इस् फाल नगर  निधि  निर्वाचन

 as  को  उड़ीसा  के  अनुसूचित  जाति  तथा
 सके  भरीं  festa  क्या

 अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  के  छात्रों  से  कितने

 झावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;  राज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंग े:

 उन  में  से  कितने  छात्रों  को  क्या  ag  तथ्य  है  कि  इम्फाल

 वृत्ति दी  गई  है  नगर  निधि  प्राधिकारियों ने  इम्फाल  नगर

 क्या  इन  पत्तियों  भुगतान

 हो  गया  है
 दौर

 a
 al

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यदि  तो  निर्वाचन-क्षेत्रों  के

 यह  ज्ञात  है  कि  छात्रवृत्तियों के  भुगतान  में  नाम  क्या

 प्रत्येक  निर्वाचन-क्षेत्र  में  कितने

 है  जिस  के  लिये  वे  दी  जाती  हें  ?

 शिक्षा व  प्राकृतिक  संसाधन  ar
 निर्वाचन  कब  होंगे  ;

 गवेषणा  मंत्री  (  मौलाना  आजाद )
 :

 coon  निर्वाचन  सूची  तैयार  करने  में

 Fok  छात्र .  चुनें  गये  a
 ए  और  कितना व्यय  हुआ

 ay  ४  छात्र  अंतिम  वार्षिक  परीक्षा में  सफल  निर्वाचन  कार्य
 के

 सम्पादन  में

 होजाने के  कारण  पात्र  नहीं  चुने  कौन  से  नियमों  तथा  प्रक्रियाश्नों का  भ्रनुसरण

 हुए  छात्रों  में  से  ७१  छात्रों  को  जिन  के  किया  जायगा  ?
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 रक्षा  कारखाने गहराई  उपमंत्री  दातार  )  :

 से  मणिपुर  सरकार से
 |

 श्री  ए०  कठ

 कारी  एकत्र  की  जा
 रही  है  कौर  प्राप्त  होते

 44R
 श्री  यूनुस

 ही  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग े:

 भारतीय  बिमान  दल  स्टेशन  कानपुर  सन्  १९५३  में
 असैनिक

 योग  के  लिये  प्रत्येक रक्षा  कारखाने  न

 Ko
 JS  श्री  ए०  के०

 श्री  ato  पी०  नायर

 क्या  इस  प्रविधि  में  इन  कारखानों
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 गया है  ?
 कि  १  जुलाई  १९४५३ से  भारतीय

 म  रक्षा  उपमंत्री विमान  बस  स्टेशन  चकेरी  सतीश

 FEY R-UY  के  ay  में  प्रत्येक  are

 कारखाने में  सरकारी  सैनिक  *  विभागों गये  भ्र

 कितने  व्यक्ति  fears
 गये  काम  मूल्य  दिखाने वाला  विवरण

 दफ्तर  की  कौर  से  नियुक्त  किये
 गये

 हैं
 ?

 पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट

 1  उपमंत्री  (sit  सती दा  चन्द्र  )
 :  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ३].  किये  गये  काम

 १४५०  ।  का  कुल  मूल्य  १  करोड़  ७५  लाख  रुपये  होता

 है  ।
 १३३  ।  झष  १७  स्थानों  के

 fat  काम  दिलाऊ  दफ्तर  के  पास  योग्य
 श्राद्ध  कारखानों  में  अतिरिक्त

 व्यक्ति  नामनिर्देशन के  लिये  नहीं  थे  ।
 निर्माण  शक्ति  समय  समय  पर  बदलती

 रहती  है  जो  सैनिक  सेवाओं  की  आवश्यकताओं

 कलकत्ता  में  ग्रह  सम्बन्धी  यंत्र  पर  निर्भर  होती  है  ।  इस  कारण  यह

 संभव  नहीं  होगा  कि  सदा  अधिकतम
 ५५१.  श्री  एस०  एन०  क्या

 का  उपयोग  किया  जाय  किन्तु  इसी  उद्देश्य
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 के  लिये  सदा  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें  ।

 किं  क्या  कलकत्ता  में  ग्रह  सम्बन्धी  असैनिक रक्षा  स्थापनाएँ
 यंत्र  के  विषय  में  कलकत्ता  वाणिज्य  मण्डल  की

 att  442.  श्री  नम्बियार :  क्या  रक्षा

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 fe  १  जुलाई  १९४५३  से  ३०
 सरकार  ने  कितना  धन  देना  स्वीकार  किया

 जून  <EXv  तक  विभिन्न  असैनिक  रक्षा

 स्थापनाओं में  विभिन्न  श्रेणियों  के  कितने

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाघन  तथा  कर्मचारियों  छंटनी  हुई  है  ;

 निक  waco  मंत्री
 :

 नहीं  ।
 श्रेणियों  के  अनुसार  वैकल्पिक  नौकरियां  दी

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।  गई
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 १९४  में  कुल  श्र  कितने  क्या  यह  सच  है  कि  PE VY

 लोगों  की  छंटनी  करने  की  प्रस्थापना  है
 ?  से  पूर्वे तथा  उस  के  बाद  प्रख्यापित कुछ

 रक्षा  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 अ्रध्यादेश देश  में  श्री  भी  लाग  हें  ;  तथा

 RERe  ।
 यदि  तो  वे  श्रध्यादेदा

 औद्योगिक  कर्मचारी  ३१८  कौन से  हें  ?

 अ्रनौद्योगिक  कर्मचारी  विधि  तथा  अल्पसंयक-काय १२९९  मंत्री

 आकस्मिक  रे  बिस्वास
 )

 योधाश्ों के स्थानापन्न के  स्थानापन्न  faa  श्रीमान  |  जो  अ्रध्यादेश  wa  भी  लाग  हैं

 असैनिक  २७५
 उन  की  सूची  water  पर  रखी  bret

 ens
 है  |  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  सं

 रक्षा  स्थापनाओं  में  जितने  व्यक्तियों

 की  अ्राववृयकता होती है उन का होती  है  उन  का  श्रीमान  संघ  लोक  सवा  आयोग

 समय-समय पर  लगाया  जाता  है  कौर  प्रत्येक  ५५५.  श्री  एस०  सो०  सिंघल  :.  क्या

 स्थापना  में  नीयत  व्यक्तियों  की  संख्या  काय  गह-किये मंत्री  पिछले  तीन  वर्षों  में  संघ  लोक

 बोझ  की  स्थिति  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।
 सेवा  द्वारा  श्रीचंदन-पत्र तथा  परीक्षा

 जहां तक  संभव  छंटनी नहीं  की  जाती  ।  शुल्क  के  रूप  में  प्राप्त  राय  we  विभिन्न

 इस  वर्ष  कितने  कर्मचारियों की  छंटनी  होगी
 के  हेतु  लिये  गये  शुल्क  की  दरें

 यह  पहल ेसे  बताना सम्भव  नहीं  है  ।  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ?

 अध्यक्ष  ददा  गह-काय  उपमंत्री

 Quy  ठाकर  लक्ष्मण  सिह  चरक ?£  चुनाव के  लिये  परीक्षा  शुल्कों  तथा

 war विधि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे
 पत्रों  के  शुल्कों  से  प्राप्त  राय

 वर्ष  १९५१-५२  १९५२-५३  १९५३-५४

 परीक्षा यें  ८  2,9 ve  4,c¥  VE  ८,८ C4

 चुनाव  2, +3,  ORY  B, XB, RVR

 सिल योग  f,X4, FRR  9,  १  Rw"  ०.९
 १९६०५९६०

 (२)
 विभिन्न  परीक्षाओं  के  लिय  शुल्क  की  दरें

 :
 नवाना ा

 परीक्षा का  नाम  साधारण

 sonra
 अनुचित  जातियों  तथा

 से  शुल्क
 ग्रसित  area  जातियों

 के  उम्मीदवारों  से  शल्क

 Go  रु०

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवाਂ  इत्यादि  परीक्षा  ८  X-C-0  २०-१०-०

 इंजीनियरिंग  सेवा  परीक्षा  ८  R-¢-  20-20-0

 भारतीय  भ-परिमाप  ८  re  Ro-fo-0

 विशेष श्रे  णी  रेलवे  दीदी  15  टन  १-१४-०

 सेनिक  दाखा  परीक्षा  दे  \Q=Z-0
 a  ी
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 का  नाम  साधारण  उम्मीदवार  aaa पचित  जातियो ंं
 '

 तथा

 स  शुल्क  अनुसूचित
 आदिम  जातियों

 के  उम्मीदवारों  से  शल्क

 Bo  रू०

 सेवा  शाखा  परीक्षा  ९-६-०

 भारतीय  विमान  सेना  परीक्षा  ९-६०

 भारतीय  नौ  सेना  परीक्षा  ३७-८-  ९-६-०

 टी ०  एस०  परीक्षा  रे  \9-Z-  ९-६-०

 स्टेनोग्राफर्स  नवम्बर  १९५४  9-2-0  १-१४-०

 उन  विस्थापित  व्यक्तियों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  द्वारा  ऋण

 सहायता  के  लिये  जो  कि  न  शुल्क

 दे  सकते  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग
 ५५७.  चो०  रघुवीर  fag:  क्या  वित्त

 को  अ्रधिकार  है  कि  वह  उन  मामलों  में  भ्र पनी

 कर  लेने के  बाद  कि  श्रम्यर्थी एक
 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रंतर्राष्ट्रीय

 बैंक  ने  बम्बई  राज्य  को  कुछ  परियोजनाओं

 फीस  देने  की  स्थिति  में  नहीं  निर्धारित
 के  लिये  ऋण  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ;

 फीस  को  माफ  कर  दे  |

 यदि  तो  किन  शर्तों  पर  यह विशेष  पुलिस  संस्थापन

 ऋण  र
 ५५६,  ato  रघवीर  fag:  कया

 इस  सिलसिले  में  बैंक  के  विशारदों
 गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 ~

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार
 ने

 की  क्या  रिपोर्ट है  ?

 विशेष  पुलिस  संस्थापन  में  विविध  पदों  की  भरती  वित्त  उपमंत्री  go  ato

 के  लिये  नियम  बनाये  हें  ;  म्रंतर्राष्ट्रीय  बेक  नें  टाटा  वालों  की

 ट्रेनों  ताप-विद्युत  परियोजना  तथा  बम्बई
 यदि  तो  वें  नियम  क्या

 और  सरकार  की  कोयना  जल-विद्युत  परियोजना

 के  लिये  ऋण  रूपी  सहायता  देने  पर  विचार क्या  सरकार  उस  नियमावली को

 पटल  पर  रखना  चाहती  है
 ?  करना  स्वीकार किया  है  ।

 तथा  राज्य  मंत्रो  बातचीत  द्वारा  बैंक  के  साथ

 ait  भरती  नियमावली  इन  की  व्यवस्था करनी  पड़ेगी

 को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ?

 रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश की  गई

 set  उत्पन्न नहीं  यों  तो  है  कि
 परियोजना  ऋण  की  सहायता

 उस  नियमावली  में  भरती  की  कार्यप्रणाली
 के  लिये  उपयुक्त  तो  है  किन्तुਂ  इस  बात  के  पूर्वे

 जाएगी  ate  विशेष  पुलिस  कि  बेक  इस  प्रकार  की  सहायता  पर  विचार

 में  विविध  पदों  की  भरती  के  लिए  अपेक्षित  कोयना  परियोजना  को  कौर  अधिक

 न्युनतम  शिक्षा-योग्यताएं भी  होंगी  ऊंचे  स्तर  की  इंजीनियरिंग  और  प्राविधिक

 (x)  जी  नहीं  ।  अध्ययन  की  झ्रावइ्यकता  होगी  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  प... ीज  को  खानें
 तदनुसार  एकत्र  की  गई  जानकारी  संक्षिप्त

 ५५८.  |  पंडित  मनोवर  दत्त  उपाध्याय  :  रूप  से  इस  विवरण  में  दी  हुई  है  ।  इसे  सभा  पटल

 श्री  केलप्पन  पर  रखा  जाता है  ।  ७,

 अनुबन्ध संख्या  ६]  निजी  लिमिटेड  समवायों
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  के  सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार  का  एक  विवरण

 यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेंगी  ।
 १९४५३  में  मध्य  प्रदेश  में

 बुनाई का  प्रशिक्षण नीज़  की  कुल  कितनी  खानों  में  काम  चल  रहा

 शौर  ५६०.  श्री  रिशांग  किलिंग  :  कया  दिक्षा

 उक्त  खानों  में  कुल  कितने  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग े:

 कर  कर  रहे  PER  शर  १९४५४  १९५२-५३  PERRY

 में  इन  में  से  कितनी  खानों  में  काम  बन्द  हौ  गया  में  मणिपुर  सरकार  ने  भ्रादिम  जातियों  के

 श्र  उस  से  कितने  कामकरों  पर  प्रभाव  कितने  विद्यार्थियों  को  att  बचें  पर  बुनाई  में

 प्रशिक्षण  fear;

 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  क्या  प्रशिक्षण समाप्त  करने  पर

 प्र शिक्षितों को  काम  पर  लगाने  की  कोई
 निक  गवेषणा  मंत्री

 प्राप्य  जानकारी  देने  योजना  सरकार  के  पास

 यदि  तो  उन  म  से  कितनों  को
 वाला  एक  विवरण पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  अब  तक  नौकरी  दी  जा  चुकी

 सरकार  का  कितनी देर  तक  यह
 संयत  पाजी  समवाय

 प्रशिक्षण  जारी  रखने का  विचार  कौर

 ५५९.  पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  :
 प्रशिक्षणार्थियों  द्वारा  तैयार  की

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 गई  वस्तुयें  किस  प्रकार  बेची  जाती  हें  ?

 ReYo  के  बाद  से  कितने  संयुक्त

 पूंजी  समवायों  का  परिसमापन  हुमा है  ;
 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 गवेषणा  मंत्री  :
 उन  की  चुकता  पूर्वाधिकार

 ऋण-पत्र  कौर  प्रबन्धकर्ताग्ों  द्वारा  दिया
 र--शून्य  |

 Rey  रेन्  V—-—-FTS  |

 गया  अंशदान कितना
 श्रीमान  |

 ऐसे  समवायों  का  व्यापार  कितना

 श्र
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 १९५५-५६  तक  I

 परिसमापन  areal पर  कितना  (=)  लागत  मूल्य  पर  बेची  जाती  हैं  ।

 व्यय  ae  परिसमापन  में  कितना

 समय  लगा  ?  अनुसूचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  आदिम

 जातियां

 ५६१.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  रक्षा वित्त  उपर्मत्री  एम०  ato  :

 से  माननीय  सदस्य  ने  पहले  जो  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 प्रद  था  उस  में  सार्वजनिक  लिमिट  ड  १९५२  के  बाद  से  विभिन्न

 बायों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी मांगी  गई  थी  ।  शालयों के  अधीन  रक्षा  स्थापनाओं में
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 अनुसूचित  जाति  तथा  अ्रनुसूचित  शादी  जाती  सम्बन्ध  में  श्रादेशों  का  कठोरता  से  पालन  किया
 के

 कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  जाये  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  राष्ट्रीय  संग्रहालय

 के
 कार्यालयों

 में  भर्ती  के  समय  अनुसूचित
 कया

 जाति  तथा  अनुसूचित  afar  जाति  a
 ५६२.  श्री  आर०  एस०  तिबारी

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे
 चोरियों  के  लिये  रक्षित  प्रतिशत  का  पालन

 f=)

 नहीं  किया  जा  रहा  है  इस  सम्बन्ध  में
 A  भारतवर्ष  में  सब  से  बड़ा  संग्रहालय

 कहां पर  है एक  सेनिक  आदेश  प्रकाशित

 सरकार  ने  इंस  का  उपचार  करने

 उस
 पर  प्रति  वर्ष  कितना  व्यय

 होता है
 के  लियें  यदि  कोई  उपाय  किये  तो  वे

 क्या  भारतीय  कला  प्रदर्शनी की

 वस्तुओं को  इस  संग्रहालय  में  रखने  का  विचार

 रक्षा  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )

 क्षा  स्थापनाओं  में  सैनिक  कर्मचारियों के  यदि  तो  इस  के  लिये  सरकार

 सम्बन्ध  में  पूरी  कौर  तक  कीं  जानकारी  का  क्या  वैकल्पिक  प्रबन्ध  करने  का  विचार  है
 ?

 तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  २,००० से  श्रमिक
 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 निम्न  कार्यालयों  से  इईंकटठी  की  जा  रही  है

 यथासम्भव  शीक्ष  ही  सभा-पटल  पर  रख

 गवेषणा  मंत्री

 शर  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 दी  जायेंगी ।  जहां  तक  सैनिकों का  सम्बन्ध  है

 यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 उन  में  जातियों  तथा  अनुसूचित

 आदिम  जातियों  के  लिये  कोई  रक्षित स्थान  श्रीमान  ।

 नहीं हैं  सरकार  का  राष्ट्रीय

 माननीय  सदस्य  ने  जिस  सेनिक  नई  दिल्ली  में  केवल  उन्हीं  चीज़ों  को  रखने  क

 area  का  उल्लेख  किया  है  वह  सितम्बर  विचार  जो  कि  उन  के  स्वामियों  द्वारा

 gayi  में  जारी  किया  गया  क्योंकि  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  लिये  उधार  गई  हैं

 गह  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्न  मंत्रालयों  का  इस  अथवा  उपहार में  दी  गई  हें  ।  कुछ  एक  को  छोड़

 बात  की  ध्यान  दिलाया  गया  था  कि  अन्य  सब  चीजें  उन  के  स्वामियों  को  लौटा

 «  a  १९४५३  की  दी  गई  हें  ।

 नौकरी  दफ्तरों  को  अनुसूचित जातियों
 राज्य  सहकारों

 बक

 प्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कर्मचारियों के

 लिये  रक्षित  जितनी  कुल  रिक्तियों  की  सूचना  ५६३.  ठाकुर  युगल  किशोर  सिह  क्या

 दी  गई  थी  वे  उन  के  लिये  रक्षित  प्रभ्यंद से  वित्त  मंत्री  सभा-पटल  पर  यह  दिखाने  वाला

 कम  थीं  |
 एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे

 :

 सब  निम्न  कार्यालयों को  हिदायतें  पिछले  चार  में  जिन  राज्य

 दी  गई  हैं  कि  शिवसैनिक  पदों  में  भ्रनुसूचित  सहकारी  बैंकों  ने  भारत  के  रिज  बेक  से
 कृषि

 सम्बन्धी तथा  दूसरे सरे  ऋण  प्राप्त  किये  हूं  उन  के
 जातियों  ae  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के

 कर्मचारियों के  लिये  रिक्तियों  के  रक्षण  के
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 उन्हें  कितनी  धन  राशि  ऋण  के  दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 रूप  में  दी  तथा  गवेषणा  मंत्रो

 प्रति  वर्ष  कितनी  राशि  वसूल  की  दोनों  देशों  के  बीच  सौजन्यता  बढ़ाने  के  उद्देश्य

 गई  तथा  रिज  बैंक  ने  क्या  ब्याज  ली  ?  से  मास्को  विश्वविद्यालय ने  यहां  के  कुछ

 faa  '
 उप  मंत्री  ए०  ato  :

 विश्वविद्यालयों  को  कुछ  अध्यापकों  तथा

 विद्याथियों  को  रूस  भेज  कर  उस  देश  के से
 अपेक्षित  सूचना  देने  वाले दो

 विवरण--एक कृषि  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  तथा
 थियों  के  जीवन  तथा  गतिविधियों  का  अध्ययन

 दूसरा  क़षि  के  अतिरिकत  अन्य  प्रकार  के  ऋणों
 करने  का  निमंत्रण दिया  था

 के  सम्बन्ध  में  है--सभा-पटल पर  रखें  जाते  कोई एक  महीने  ।

 हैं  ।  परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  ७]  आय-करਂ  बारीपाड़ा

 ऐतिहासिक  वस्तुएं  ५६६.  श्री  आर०  Ato  माझी :

 ५६४.  श्री  जी०  एल०  चौधरी  :  क्या  faa  मंत्री  ae  बताने की  कृपा  करेंगे  :

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि

 १९५३-५४  में  भारतवर्ष  के
 उड़ीसा  के  मयूरभंज  जिले  के  बारीपाड़ा  श्रायकर

 पुरातत्व  विभाग  ने  विभिन्न  देशों  के  किन  किन  कार्यालय  को  राज्य  के  किसी  अन्य  स्थान  पर

 संग्रहालयों  को  च्  यहां  की  ऐतिहासिक  हटाने से  वहां  की  कर  देने  वाली  जनता  को

 वस्तुएं  भेजी  तथा  बड़ी  कठिनाई  कौर  असुविधा  हो

 क्या  इस  काल  में  भ्रमण  देशों से  भी  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की

 इस  प्रकार की  वस्तुयें  हमारी  वस्तुभ्नों के  बदले  क्या  प्रतिक्रिया

 में  भारतवर्ष में  आराई  हें  ?  क्या  उड़ोसा  सकार  से  भी  इत

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 मामले  में  परामर्श  किया  गया

 गवेषणा  wat

 (१)  पुरातत्व  महा
 यदि  उन  का  विचार

 war =  ?
 ईराक़  |

 (२)  राष्ट्रीय  मलाया
 वित्त  उपमंत्री  एम०  ato

 ae  यह  प्रशन  नहीं  उठता
 उपरोक्त  उल्लिखित (१)  से  ।

 क्योंकि  प्राय-कर  कार्यालय  को  बारीपाड़ा  से
 रूप  को  शिष्टमंडल

 हटा  कर  किसी  स्थान  पर  ले  जाने  का

 ५६५.  श्री  खेठालाल  जोशी  :
 क्या  दिक्षा  कोई  विचार नहीं  है  ।

 मंत्री २५  as  को  पूछे  गये  तारांकित  श्र  यह  मामला  उड़ीसा

 प्रदान  संख्या  १११  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  सरकार से  सम्बन्धित नहीं  है  ।

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 :

 विश्वविद्यालयों  के  केन्द्रीय  सचिवालय  राजा

 पक्षों
 तथा  के  के  ५६७.  श्री  एन०  To  बोरकर

 :  Far

 रूस  जाने  का  तथा  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 के

 सम्बन्ध में  निर्णय  क  च  २३६७-२३६८

 राज्य  सभा  से  सन्देश
 शक  २३६८

 समिति के  लिये  Serer  —aterer  समिति  .  ग  .  २३६६-२३७०

 भारतीय  seen  विधेयक--पारित  ,  २३७०-२४०५

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  व्यवस्था  विधेयक--संशोधित  रूप

 में  पारित  .  VToY—QVyo¥

 २७  Quy क  \e

 राज्य  सभा  से  सन्देश  २५०५

 सभा  की  बैठकों
 से

 सदस्यों
 की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  afafa—aiaat

 प्रतिवेदन  उपस्थापित  ,  *  .  २५०५

 लोक-लेखा  समिति--नवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  ध  €  २५०६

 जेल  से
 सदस्य  की  रिहाई  .  e  २५०६

 समिति  के  लिये

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  *  RRO K—-QYow

 सभा का  कार्य  २४०19
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 स्तम्भ

 कराधान  विधियां  था  काश्मीर में  विस्तार  )  विधेयक--पारित  AOW=—RARG

 मध्य भारत  प्राय  पर  क  विधेयक--पारित  RARG—VAAS

 eyv—YUY H fad के  लिये  भ्रनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें--श्रसमाप्त  PARS—VERZ

 २८  सितम्बर  १९५४

 राज्य  सभा  से

 विस्थापित  व्यक्ति

 oe

 १९४५४

 के  सम्बन्ध में  २६२७

 पटल  पर  रखें  गये

 मसाला  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन  २६२७

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  २१३०  के  उत्तर  की  शुद्धि  के
 सम्बन्ध

 में  क्रिया  २६२१८

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  तथा  वक्तव्य  २६२८-२६२९

 २६२९ केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  लवण

 हेडर  के  सगीर लोक-लेखा  समिति--प्रतिवेदनों  का  उपस्थापन  २६२९

 स्थगन

 बीमा  कर्मचारियों  की  प्रस्तावित  हड़ताल--श्रस्वीकृत  २६२९-२६३ १

 PEYv—UY  के  लिये  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें--स्वीकृत  २६३२-२६६९

 विनियोग  ३)  PeY¥— FCI TAT TT तथा  पारित  २६६९-२६७०

 खाद्य  तथा  कृषि  पदार्थों  के  मूल्यों  में  गिरावट  पर  चर्चा  २६७०-२६८८

 सेवाशर्तों के  नियमों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  २६८८-२७५२

 कलकत्ता  पत्तन  के  उप-तौहीन  Afar के  ——  के

 कथित  आरोपों  के  सम्बन्ध में  चर्चा  २७५२-२७६०

 २९  १९५४

 हैदराबाद  राज्य  में  के  निकट  रेलवे  पुर्घेटना के
 सम्बन्ध  में

 २७६  १-२७६८५८

 पटल  पर  रखें  गय

 पंचवर्षीय  योजना  की  FEY R-  की  प्रगति  का  प्रतिवेदन  २७६८-२७६६

 विभिन्न

 बर  शाप

 पर

 सरकार  दास की  गई  कार्यवाही शनि  वाला  विवरण  २७६६

 महानदी  पुल  समिति  का  प्रतिवेदन .  २७६९६

 खान  तथा  खनिज
 तथा

 प्रीमियम के  अधीन

 9k  E—VV9Z

 धर  ear  समिति  का  ्  Vag १

 राज्य  सभा  से  सचदेवा  २७७१
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 स्तम्भ

 Vi99,2 भारतीय  दास्त्रास्त्र  )
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 समितियों के  लिये

 लोक-लेखा  समिति  VR

 कर्मचारी राज्य  बीमा  निगम  RV

 अनुपस्थिति
 की  शभ्रनुमति  २७७२-२७७३

 झ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  के  बारे  में  समात  VeVI—VSeG ३-  २८७८

 ३०  १९५४

 राज्य सभा  से  पैदा  Roe

 पटल  पर  रख  गय

 प्राक्कलन  समिति  द्वारा  ७  नवें  प्रतिवेदन में  की  गई  सिफारिशों

 का  सारंश  उन  पर  सरकार  के  विचार  या  की  गई  या  की

 जानें वाली  कार्यवाही  २५८८७

 इस्पात

 परियोजना  meant  प्रगति  का  ध  ब्यौरा  देते  वाला  र

 कुछ  राज्य  saat  फे  ates  ataa  लेखे  तथा  संतुलन
 पत्र  २८८  रे-र८८ ४

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  का हा  लेखा-परीक्षित  संतुलन  पत्र  तथा

 लाभ  लेखा  रैपिड

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  afatt—areat

 प्रतिबेदन--उपस्थापित  २८८ ढ

 ial
 समिति--दसवां

 प्रतिवेदन--उपस्थापित
 २८८१४

 र८८१५

 जेल  से  सदस्य  की  रिहाई  .
 २८८४५

 हैदराबाद  राज्य  में  wo] . ashe |  के  समीप  रेस  great

 तारे  में पूरक  रख-र

 Axes  अनुदान  arate  विधेयक--मुर:स्थापित  र

 समुद्र  सीमा  शुल्क  )  १९६  ५४--पुर:स्थापित  २८८७
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 मोटरगाड़ी  उद्योग
 VERe-VRoy

 राज्य सभा  से  सन्देश
 RLOY—Q EE



 तोक-सभा  वाद-विवाद

 क  अतिरिक्त  कार्यवाही  )
 ae QTR AT on

 १८६१  १८६२

 प्रस्ताव

 लोक  सभा  कि  यह  सभा  लोक-सभा  की

 सिफारिश  से  सहमत  हैं  कि  राज्य

 २०  १९५४  अस्पृश्यता  के  व्यवहार  या

 उससे  उत्पन्न  किसी  faertfirat  के

 प्रदान  के  लिये  दंड  विहित  करने
 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत

 वाले  विधेयक  सम्बन्धी  सदनों  की

 महोदय  पीठासीन

 संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो

 गैर  संकल्प  करती हे  कि  सभा

 के  यह  सदस्य  संयुक्त  समिति  में  काम भाग  १)

 करने  के  लिये  नामनिर्देशित  किये

 :  श्रीमती  लीलावती
 ११.५२  स०  पर

 श्रीमती  वेदवती  श्री

 राज्य  सभा  से  सन्देश
 कल्लूरी  सत्यनारायण  डा०

 सचिव
 :  श्रीमान्  राज्य  सभा  से  एन०  एस०  श्री  बी०

 सयता  )  १९५४ के  बारे  में  Uo  सुरेन्द्र  श्री  किशोरी

 श्री  रामप्रसाद  ठाकुर  भानु

 | ह  सभा  ने  शुक्रवार  १७
 श्री  नच पं वक  दामोदर

 श्री  जगन्नाथ  श्री
 १९५४  को  अपनी  बैठक

 में  यह  प्रस्ताव  पारित  किया है  कि
 भाई  काका  साहेब

 राज्य  सभा  लोक-सभा  की  इस
 श्री  एस०  श्री

 नाथ  श्री  एन०  सी ० सिफारि दा  से  सहमत  है  कि  ster
 श्री दत्ता  के  व्यवहार  या  उससे  उत्पन्न

 नरसिंहराव  बाल भीमराव
 व

 aware  | किसी  निर्दोषिता  के  sada  के  लिये

 दंड  विहित  करने  विधेयक
 पटल  पर  रखा  गया  पत्र सम्बन्धी  सदनों  की  संयुक्त  समिति

 परिसीमन  आयोग  अधिनियम  के  अन्तर्गत में  सम्मिलित
 हो  |  उक्त

 संयुक्त

 समिति  में  काम  करने  के  लिये  राज्य  अन्तिम आदेश  संख्या  १६

 सभा  द्वारा  नामनिर्देशित  सदस्यों  गृह-कार्य  उपमंत्री  :  में

 के  नाम  प्रस्ताव  में  दिये  गये  हैं  ी  परिसीमन  आयोग  १९५२  के
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 १८६३  सभा की  बैठकों  से  सदस्यों कीਂ  २०  सितम्बर  १९५४  स्थगन  प्रस्ताव  १८६४

 अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 दातार

 अधीन  परिसीमन  आयोग  के  आदेश  “(2)  सभा  की  बैठकों  से है  ह

 संख्या  १६,  दिनांक  ३०  १९५४  की  स्थित  ted  कीं  अनुमति

 एक प्रति सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।  के  लिये  सदस्यों  के  सब  आवेदन-पत्रों

 लय  में  रखो  देखिये  संख्या  पर  विचार  तथा

 4Y]
 (२)  ऐसे  प्रत्येक  मामले  की

 जांच  करना  जिसमें  कोई  सदस्य

 संविधान  (  तृतीय  अनुज्ञा  के  बिना  सभा  की  बैठकों  से

 विधेयक  साठ  दिन  की  या  अधिक  कालावधि

 तक  अनुपस्थित  रहा  हो  और
 है

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन का  उपस्थापन
 वेदन  करना  के  क  ew

 प्रधान  मंत्रो  तथा  बंद  दिक-कार्य  एवं  रक्षा  समिति  अल्पावधि  की  छद  की

 मंत्री  जवाहरलाल  :
 में  भारत  के  fer  कर  सकती  है  और  यह  माननीय  सदस्य

 संविधान में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  के  हित  में  होगा

 विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन
 सभा  के  ध्यान  में  यह  भी  लाया  गया  है

 उपस्थित करता  हूं  कि  यदि  किसी  ऐसे  कारण  का  उल्लेख  हो  जो
 यय  वलय

 +
 अनुचित  at  तब  ऐसी  भट्ठी  मंजूर  नहीं  की

 सभा  की  बैठकों  से  सद  क्यों  रक  जायेगी  तथा  समिति  इसकी  सिफारिश  नहीं
 करेगी ।

 अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 म
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 यह  है  :

 श्री  अल्तेकर

 प्रस्ताव  करता  हूं
 :  है  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों

 की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  के
 सभा  की  बैठकों  से

 सदस्यों  कौ  अनुपस्थिति  सम्बन्धी
 चौथे  प्रतिवेदन  से  सहमत  जो  १५  सितम्बर

 १९५४  को  सभा  में  उपस्थित  किया  गया  था
 समिति  के  चौथे  प्रतिवेदन  से

 मत  जो  १५  १९५४
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 —

 को  सभा  में  उपस्थित  किया  गया
 स्थगन  प्रस्ताव

 विस्थापित  व्यक्तियों  पर  लाठी  ्
 कुछ  माननीय  सदस्यों ने  मुझ  से  पूछा

 है  कि  क्या  ६०
 दिन  से  कम  की  छुट्टी  के  लिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  १९

 १९५४  को  लाजपत  नगर  में  मकानों  के  नीलाम
 आवेदन  करना  आवश्यक  है  ।  मेरी  तथा  समिति

 की  राय  में  यह  उचित  होगा  कि  माननीय
 के  समय  विस्थापित  व्यक्तियों  के  ऊपर  कथित

 सदस्य  शिष्टाचार के  नाते  ही  हमें  सुचित
 लाठी  चाज  के  बारे  में  श्रीमती  रेग  चक्रवर्ती  से

 कर  दिया  करें  |  यदि यह
 अल्पावधि

 की  छुट्टी
 एक  स्थगन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  हे  ।  में  माननीय

 जर  हो  जाती  है  तो  वह  और  ५९  दिनों  तक  मंत्री  से  वास्तविकता  जानना  चाहता  हुं  ।

 सभा  की  अनुमति  बिना  ही  अनुपस्थिति  रह
 पुनर्वास

 मंत्री  ए  पी०  :

 सकते हें  २८७  के  अनुसार  समिति का  मन  पत्रों  में  यह  रिपोर्ट  पढ़ी  है  ।

 कार्य इस  प्रकार हैं  :  में  अभी
 तक

 तथ्यों  को  ज्ञात  नहीं  कर  सका  हूं



 rc हाए  उत
 WoRK  केन  als  x उत्पादन  शुल्क  ro  सितम्बर  १९५४  तथा  लवण  )  विधेयक  १८६६

 और  में  कल  २१
 a  सम्बन्ध |  |  थें i

 एक  वक्तव्य  कि  कपड़े  के  उद्योग  में  रेशनेलाइज़ेदान  न  किया

 दूंगा
 ।  जाय  ।  इस  बहस  का  अर्थ  यही  था  कि  कपड़े

 के  उद्योग  में  लगे  मज़दूरों  की  रोजी  जिसमें अध्यक्ष  महोदय  :  तो  में  इसे  कल  तक  के

 न  घटे  और  उनमें  बेरोजगारी  न  हो  इस  वास्ते
 लिये  स्थगित करता  हूं

 क  रेशनेलाइज़ेदान  का  विरोध  किया  गया  था  और

 इस  बाते  के  लिये  प्रयत्न  किया  गया  मिल्स

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा
 में  रेशने  लाइज़ेदान  लागू न  किया  जाय

 |  अजीब

 परिस्थिति  है  अगर  किसी  काटेज  इंडस्ट्री  को लवण
 )
 विधेयक

 बचाने  के  लिये  मशीन  से  पैदा  की  हुई  बीड़ी
 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  १८

 के  ख़िलाफ़  कार्यवाही  की  जाती  हैं  तो  उसका

 ख़बर  १९५४  को  श्री  एक  सी०  गुहा  द्वारा  रखे
 भी  विरोध  होता  है  और  कहा  जाता  हूं  कि

 गये  निम्नलिखित प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  विचार
 बीड़ी  सस्ती  मिलेगी  और  इसलिये  मशीन

 करेगी  ।
 से  बनी  हुई  बीड़ी  को  काम  में  लाया

 उत्पादन  शुल्क  तथा
 जाय  और  उसके  लिये  ated  जारी

 लवण  अधिनियम  १९४४,  में  न  किया  जाय  और  न  कानून  बनाया

 तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  जाय  ।  समझ  में  नहीं  आता कि  प्रोग्रेस

 पर  विचार  किया  जाय  क्
 का  क्या  मतलब  एक  ओर  तो

 इस  विधेयक  के  लिये  तीन  घंटे  का  समय  कठिन  का  विरोध  किया  जाता  है  इस  बिना  पर

 fe  अनएम्प्लायमेंट  दूसरी  ओर
 निश्चित  किया  गया  २-३०  मठ  पृ०  इस

 पर  चर्चा  समाप्त  हो  जायेंगी  ।  उसके
 एम्पलायमेंट को  मिटाने  के  लिये  यदि  बीड़ी

 बनाने  वाली  मशीन  के  खिलाफ़  कोई  कार्यवाही
 सभा  अन्य  विधेयकों  पर  विचार  करेगी  ।

 की  जाय  तो  उसका  विरोध  किया  जाता  हैं

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  तो  कौन  सा  रास्ता  अख्तियार  किया  नाय  ॥

 :
 में  बता  रहा  था  कि  किन

 तियों  इस  ऑर्डिनेंस  को  जारी  करना  दूसरी  बात  यह  है  कि  बीड़ी  के  उद्योग  में

 पड़ा  |  मेंने  बतलाया  था  कि  मदीन  के  काम  ६  लाख  मज़दूर  काम  करते  हें
 ।  एक  बीड़ी

 में  आने  के  बाद  बीड़ी  का  काम  करने  वाले  बनाने  वाली  मशीन  करीब  १२  आदमियों  का

 मज़दूरों  में  हाहाकार  मचा  तो  गवर्नमेंट  ने  काम  कर  देती  है  ।  अर्थात्  यदि  मदीन  से

 मजदूरों  की  रोज़ी  की  रक्षा  करने  के  लिए  एक  काम  लिया  जाय  तो  सेंकड़े  पीछे  आठ  मज़दूर

 ऑर्डिनेंस  जारी  किया  ।  आप  को  याद  होगा  ही  उतना  काम
 कर  लेंगे  जितना  ६  लाख  मज़दूर

 कि  इसी  संसद  के  गत  अधिवेशन  में  आनरेबल  काम  करते  ह  ।

 मिनिस्टर  ने  किसी  seq  के  उत्तर  में

 सन  दिया  था  कि  गवर्नमेंट  इस  सम्बन्ध  में  महोदय  पीठासीन  हुए |

 बहुत  शीघ्र  कार्यवाही  करेगी  और  बीड़ी  अगर  इन  मशीनों  पर  ४८  हज़ार  मजदूर

 बनाने  वाले  मज़दूरों  को  बे  रोज़गारी  से
 काम  करें  तो  अभी  हिन्दुस्तान  में  जितनी  बीड़ी

 येगी  ।
 में  माननीय सदस्यों  का  ध्यान  गत  ११  बनती  है  वह  बना  लेंगे  और  उस  परिस्थिति

 तारीख  की  रेशनेलाइज़ेशन  की  बहस  पर  ले  में  साढ़े  पांच  लाख  मजदूर  बेकार  हो  जायेंगे  1

 फिर  यह  प्रइन  उठ  खड़ा  होगा  कि  इन  साढ़े

 श्री  की  तरफ़  से  एक  प्रस्ताव  आया  था  पांच  लाख  मज़दूरों  को  कहां  और  कैसे  काम
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 डी०  एन०

 पर  लगाया  जाय  ।  तो  अब  हमें  यह  देखना  है  बीड़ियां  बनती  कितने  मज़दूर  बेकार  हो

 कि  इस  बीड़ी  बनाने  वाली  मशीन  की  हम  जायेंगे  आदि  |  यह  कोई  इतना कम्प लेक्स  बिल

 इजाजत  दें  या  जो  ड्यूटी  लगायी  है  उसको  हटा  नही ंहैं  कि  जिसको  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेजा

 लें  जिसमें  साढ़े  पांच  लाख  मज़दूर  बेकार हो  जाय  ।  यदि  यह  कोई  कॉम्प्लेक्स  बिल  होता  तो

 जायं  |  आजकल  हमारे  देवा  में  अनएम्पलायमेंट  सिलेक्ट  कमेटी  के  पास  सोच  विचार  के  लिये

 दिन  बदिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसलिये  यह  जाता  और  वहां  से  सुधर  कर  आता  ।  अब  आप

 विचार  करने  की  बात  हैं  कि  अनएम्पलायमेंट  इसको  यहां  सुधार  सकते  हें  ।  इसको  न  सिलेक्ट
 की  एक  नयी  समस्या  को  खड़ा  कर  देना  कहां  कमेटी में  भे  जने  की  ज़रूरत  हे  और  न  सर्कुलेशन
 तक  उचित  होगा  |

 के  लिए  भेजने  की  जरूरत  है  ।  में  गवर्नमेंट  को

 धन्यवाद  देता  हूं  कि  गवर्नमेंट  ने  इस  मामले  में
 श्री  गुरु पाद स्वामी ने  कहा  कि  बीड़ी  के

 इतनी  जल्दी  कदम  उठाया  और  इसके  लिये  एक लिये  बाहर  मार्केट  क्रिकेट  किया  जाय  ।  मे ंने  कुछ

 आंकड़े  देखने  का  प्रयत्न  किया  ह  बीड़ी  कहीं  भाडिनेन्स  जारी  किया  |  अब  हमको  इसे  कानून

 का  रूप  दे  देना  चाहिये
 बाहर  नहीं  भेजी  जाती है  ।  केवल  हिन्दुस्तान

 और  पाकिस्तान  में  इसकी  खपत  होती  है  और  श्री  साधन  गुप्त  )
 :

 कुछ  नैपाल  में  जाती  है
 ।

 गत  शो  से  पाकिस्तान  इस  विधेयक  को  विवाद  कहा  गया  है  ।

 में  बीड़ी  का  जाना  बन्द  हो  गया  है  क्योंकि
 परन्तु  इससे  कई  महत्वपूर्ण प्रश्न  उत्पन्न  होते

 ट्रेड  एग्रीमेंट  उसके  मुताबिक  नही ंहै
 ।  तो  अब  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  एक  बड़े  उद्योग  से

 बीड़ी  की  खपत  केवल  हिन्दुस्तान  और  नेपाल
 जिससे  लगभग  लाख  लोगों  को  काम

 में  दूसरी  जगह  इसकी  कोई  मार्केट  नहीं  मिला  हुआ  इससे  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण

 यह  भी  सम्भव  नहीं  है  कि  मशीन  से  सस्ती  उठता  है  कि  क्या  निकट  भविष्य  में  इन

 बीड़ी बना  कर  हम  दूसरे  देशों  को  निर्यात  लोगों  को  बे  रोजगारी  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 कर  दें  |  तब  इस  बिल  का  विरोध  क्यों  किया  नियोजक  कारखाने  न  बनाते  हुए  लोगों

 जाता हें  ।  मेरी  समझ  में  माननीय  सदस्यों  को
 के  घरों  पर  काम  करवा  कर  किसी  न  किसी

 हर  गवर्नमेंट  मेजर  का  विरोध  करना  है

 लिये  इसका  भी  विरोध  ज़रूरी  हो  गया  ।  में

 तरह  कारखाना  विधान  से  बचने  में  सफल  रहे

 और  फिर  उन्होंने  कर्मशालाओं  को

 नहीं  समझता  कि  इतने  छोटे  से  बिल
 छोटे  एककों  में  बांट  रखा  ताकि उन  पर

 जिसको कि  दस  मिनट  में  खत्म  कारखाना  विधान  लागू  न  हो  ।  इस  प्रकार

 किया  जा  सकता  इतना  अधिक  समय  क्यों  वे  श्रमिकों  को  कई  सुविधाओं  से  वंचित  करके
 बरबाद किया  जाय

 उनका  शोषण  कर  रहे  है  ।  परिणाम  यह  है

 इस  पर  दो  अमेंडमेंट्स  आये  हें  ।  पहला  कि  बीड़ी  बनाने  वालों  में  क्षय  रोग  बहुत
 अमेंडमेंट  है  श्री  गुरु पाद स्वामी  का  कि  इसको  अधिक  और  वे  केवल  २५  रु०  से  34  रु०

 सर्क्यूलिशन  के  लिये  भेज  दिया  जाय  ।  दूसरा  मासिक  तक  कमा  पाते  हें
 ।  न  उन्हें  कोई

 अमेंडमेंट  ह  कि  इसको  सिलेक्ट  कमेटी  के
 धायें  प्राप्त  हूं  और  न  ही  उन  पर  कारखाना

 सुरूदे  कर  दिया  जाय  ।  में  नहीं  समझता  कि  विधान  लागू  होता  आय  बहुत  कम  और

 इस  बिल  को  क्यों  सक्खू  सेशन  के  लिय  भेजा  काम  करने  का  स्थान  बहुत  अस्वास्थ्यकर  होता

 जाय  जबकि  हमको  सारी  बातें  मालूम  हैं  कि
 अब  दलों  से  उत्पादन  के  कारण

 कितने  मजदूर  इसमें  काम  करते  कितनी  बेकारी  का  भय  भी  हो  गया  हूँ  ।  इसीलिये
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 हम  त्रीकरण  के  विरुद्ध  हें  ।  यंत्रीकरण  केवल
 बारे  में  भी  कहा  गया  हैं  ।  मदीन  से  बनाई

 तभी  अच्छा  है  जब  इस  से  लोगों  को  कोई  जाने  वाली  बीड़ियों  को  इस  विधेयक  से  बहुत

 कष्ट न  हो  ।  कम  हानि  होगी  ।  एक  मदीन  से  आठ  घंट  में

 इस  बारे  में  सरकार  की  स्थिति  समझ  में  ८,०००  बीड़ियां  बनाई  जा  सकती  हें  जो  कि

 नहीं  आ  रही  है  ।  वित्त  उप-मंत्री  ने  अपने  भाषण  साधारणतया १५  श्रमिकों  का  काम  हैं

 मदीन को  उसका  मालिक  चला
 में  कहा

 था  कि  उनकी
 गणना  के  अनुसार

 |
 १/१४  Ro  लाभ  होता  है  उन्होंने  त  सकता हैं

 |  ८,०००  बीड़ियों
 पर  २४  रू०

 रुपयें  शुल्कਂ  लगा  दिया  है  जिससे  लोग  यंत्रीकरण  शुल्क  देने  पर  भी  उसे  पर्याप्त  लाभ  होगा
 |

 नहीं  करेंगे  ।  १  रु०  Cato  प्रति  हज़ार  बीड़ी  के  हिसाब  से

 २२  रु०  ८  आ०  तो  मंजूरी के  बचेंगे  और  २४ विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के

 विवरण  में  उन्होंने  यह  तर्क  दिया  है  कि  कलों  रु०  वह  शुल्क  देगा  ।  यह  १  रु०
 ८  आ०  की

 द्वारा  बीड़ियों  के  उत्पादन  पर  कम  लागत  से  हानि  उसमें  से  पुरी  हो  जायेगी  जो  यंत्रीकरण

 होने  वाला  लाभ  राज्य  को  प्राप्त  करने  के  हेतु  से  लागत  में  कमी  होगी  ।  में  तो  प्रस्ताव  करता

 और  साथ  ही  द्वारा  बनाई  गई  बीड़ियों  हूं  निशुल्क को  बढ़  कर  निषेधात्मक स्तर  पर

 लाया  जाये  ।  मेंने  एक  संशोधन  की  भी  पूर्वे की  अनुचित  प्रतिस्पर्धा  के  प्रभावों  को  कस

 करन  के  लिये  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सुचना  दी  है  कि  शुल्क  ३  रु०  के  स्थान  पर

 ८
 रु०  रखा  जाये

 ।
 मुझे  पता  चला  है  कि  एक दनਂ  तथा  लवण

 )  अध्यादेश  नामक

 अध्यादेश  प्रख्यापित  किया  था  ।  हज़ार  बीड़ी का  मूल्य  ८  रु०  है  ।  यदि  उत्पादन

 शुल्क  बीड़ी  के  विंमान  मूल्य  के  बराबर  लगा स्पष्ट  है  कि  इसका  उद्देश्य  केवल  भावी

 लाभ  मे ंसे  राज्य  का  भाग  प्राप्त  करना ही
 दिया  जाये  तो  हाथ  से  और  मशीन  से  बनाई

 गई  बीड़ी  में  प्रतिस्पर्धा  की  कोई  सम्भावना
 बल्कि  हाथ  से  काम  करने  वालों  को  अनुचित

 नहीं  रहेगी  ।  पश्चिमी  मध्यप्रदेश
 प्रतिस्पर्धा

 से  भी  बचाना हूँ
 ।  परन्तु ये  दोनों

 एक  साथ  कैसे  हो  सकते  हें  ?  और  मध्य भारत  में  कायें  करने  वाले  लाख

 श्रमिकों  बचाव  इसी  से  हो  सकता  हैं  जो
 हमारा  सिद्धान्त  तो

 बिल्कुल
 ल  स्पष्ट  हे  कि

 जब  तक  प्रत्येक  व्यक्ति  को  नौकरी  नहीं  मिल

 कि  बड़ी  दुर्दशा  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हमारे  पास  ढाई जाती  तब  तक  इन  सब  मशीनों  पर  स्वधा

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये  जो  अनगिनत  बजे  तक  समय  है  और  हमें  चर्चा  २  बजे  तक

 समाप्त  कर  लेनी  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री लोगों  को  बेकार  कर  देंगी  ।

 कितना  समय  लेंगे  ?

 हमें  तो  यह  देखना  है  कि  यंत्रीकरण  की

 इस  उद्योग  के  श्रमिकों  पर  क्या  प्रतिक्रिया
 वित्त  उपमंत्री  ए०  सी ०

 यह  तो  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कही  जाने होगी  और  हमें  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  हुई  बेकारी

 वाली  बातों  पर  निभ  करता  है  ।  मेरे  विचार को  रोकने  का  प्रबन्ध  करना है  ।  वित्त  मंत्री

 ने  अपने  भाषण  में  कुछ  कहा  है  और  विधेयक  के
 में  मुझ  १५  मिनट  लगेंगे

 ।

 उद्देश्यों
 तथा

 कारणों  के  विवरण  में  कुछ  भर
 att  साधन  गुप्त

 :
 यह  ae  दिये  गये  हें

 ही  लिखा  हुआ  है  लिखा है
 कि  इस  से  कि  यंत्रीकरण  से  श्रमिक  बेकार  नहीं  होंगे  ।

 तो  प्रतिस्पर्धा  को  कम  करने  और  राज्य  के  इंग्लैड  में  औद्योगिक  क्रान्ति  का  भी  उदाहरण

 लिये  लाभ  का  अंश  प्राप्त  करने  का  प्रयास  दिया  गया  हू  ।  परन्तु  हम  इस  बात  पर  आग्रह

 किया  गया  हैं  ।  और  इसमें  लागत  कम  होने  के  करते हें  कि  नदी  प॑  करण  करना ही  है  तो
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 साधन

 उस  समय  किया  जाये  जब  यह  विश्वास  हो  देश  में  बीड़ियां  दिन  प्रतिदिन  घटिया  बन  रही

 जाय  fe  हरेक  को  जीविका  मिलती

 रहेगी  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  दिन  प्रतिदिन
 बीड़ियों  को  सस्ते  सिगरेटों  की

 हमारी  क्रय  शक्ति  घटती  जा  रही  हैं  तो

 करण  द्वारा  औद्योगिक  क्रान्ति  का  तो  wea  स्पर्धा  का  भी  सामना  करना  पड़ता  हे  ।  साढ़े

 सात  रुपये  के  एक  हज़ार  सिगरेटों  पर  केवल
 डी  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यह  तक  दिया  गया  है  कि  सस्ते  सिगरेटों
 एक  रुपया  रूपायन  शुल्क  देना  पड़ता  है

 और  यहां  हम  मशीन  बनी
 की  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करने  के  लिय

 करण  आवश्यक  ह  ।  मेरे  विचार  में  हमें  उन
 बीड़ियों  पर  ३  रु०  शुल्क  का  सुझाव  दे

 सिगरेटों  के  उत्पादन  पर  रोक  लगा  देनी
 यह  2  कि  हमने  उन  लाखों  श्रमिकों  का

 बचाव  करना  परन्तु  हमें  उनके  जीवन  स्तर
 चाहिये  बजाय  इसके  कि  यंत्रीकरण  करके  कई

 लोगों  को  बेकार  किया  जाय  ।  श्री
 को  भी  तो  उठाना |  |  सस्ते  सिगरेट|और  सस्ते

 चुरुट ों  से  बीड़ियों  को  भारी  प्रतिस्पर्धा  का
 स्वामी  ने  एक  और  तके  दिया  है  कि  मशीनें भी

 सामना  करना  पड़  रहा  हे  और  इसकी  किस्म
 हमारे  देश  के  लोगों  ने  ही  बनाई  इसलिये

 हमें  उन  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाना  चाहिये  |
 घटिया होती  जा  रही  है  ।  हमें एक  नियत  मान

 की  सस्ती  बीड़ियां  बनाने  का  तरीका  निकाल
 एक  ओर  तो  कुछ  आविष्कारक  हैं  और  दूसरी

 ओर  हमारे  देश  छः  लाख  श्रमिक  ।  ऐसी
 कर  इसके  लिये  निर्यात  बाज़ार  की  खोज

 करनी  चाहिये  |
 अवस्था  में  हमें  श्रमिकों  के  हितों  का  अधिक

 ध्यान  रखना  चाहिये  |  इसलिये  में  सरकार

 से  कहूंगा  कि  ag  मशीन  द्वारा  बनाई  जाने  निर्यात  बाज़ार  विस्तृत  करने  का  एक

 वाली  बीड़ी  पर  शुल्क  बढ़ा  दे
 और

 बीड़ी  के
 यह  भी  तरीका  है  कि  मशीन  से  बनी  बीड़ियां

 लाखों  श्रमिकों  को  अनुचित  प्रतिस्पर्धा  का

 सामना करने  से  बचाये  ।
 निर्यात करने  पर  शुल्क  में  कुछ  छूट  दी  जाये  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मशीनों  से  एक  दिन  में

 श्री  अशोक  मेहता  (  T)  :  मेरे  ७५  करोड़  बीड़ियों  के  उत्पादन  की  निकट

 चन  क्षेत्र  में  बीड़ी  उद्योग  में  काम  करने  वाले  भविष्य  में  सम्भावना  नही ंहै  ।  इसके  लिये

 एक  लाख  श्रमिक  रहते  इसलिये  मुझे इस  '४०,०००  चालित  बीड़ी  की  मशीनों  और

 बारे  में  कुछ  जानकारी  है  ।  यह  उद्योग  कुछ  कई  दूसरी  मशीनों
 की  भी

 आवश्यकता

 शक  पूंजीपतियों  के  हाथ  में  है
 ।  जो  २०  या  २५  त्रों  में  तयार  की  जा  सकती  हैं

 छंटनी  प्रणाली  के  कारण  २०  या  २५  मेरा
 तो

 यह  सुझाव  हूं  कि  ये  मशीनें चालू  करने

 भ्र ति दात  बीड़ियों  के  लिये  कोई  मजूरी  नहीं  देना  चाहिये  ।  और  जहां  कहीं  केवल  श्रमिकों

 दी  जाती  और  उन्हें  छंटनी  की  बीड़ियां  मान  की  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  इन  मशीनों  का

 लिया  जाता है  ।  इससे  उत्पादकों  और  श्रमिकों
 प्रयोग  किया  जाय  उन्हें  छूट  देनी  चाहिये  और

 में  काफ़ी  दुर्भावना  पैदा  हो  गई  है
 ।

 श्रमिक  इस  प्रकार  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  का

 अधिक  मजूरी  की  मांग  कर  रहे  हें  और  यत्न  करना  चाहिये  ।  इन  यंत्र  सम्बन्धी

 दलों  को  यह  बड़ा  कठिन  लगता  और  वे  प रिवतंनों स ेसे
 कई  सामाजिक  लाभ  प्राय

 मजूरी  नहीं  बढ़ाते  परिणाम  यह  होता  है  कि  होंग े।
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 हम  यह  नहीं  कहते  कि  हम  किसी  भी  श्री  विमला प्रसाद  चालीसा

 परिस्थिति  में  हर  प्रकार  के  वैज्ञानिक के  उत्तर  :  इस  विधेयक का  समर्थन

 विरुद्ध  परन्तु इस  पर  हमें  अच्छी  प्रकार  करते  हुए  मुझे  बहुत  हम  होता  क्योंकि

 विचार  करना  चाहिये  ।  बीड़ी  उद्योग  में  सरकार  ने  द्वारा  कुटीर  उद्योग  की

 कारी  समितियां  संगठित  की  जा  सकती  हैं  सहायता  करने  की  अपनी  निश्चित  नीति  का

 और  यदि  इन्हें  मशी  नें  प्रयोग  में  लाने  के  लिये  प्रदर्शनਂ  किया  है  ।  देश  की  अरे-व्यवस्था में

 ऋण  आदि  की  सुविधायें  और  उत्पादन  शुल्क  कुटीर  उद्योग  के  महत्व  को  मान  लिया  गया  है  |

 में  कुछ  छूट  दे
 दी

 जाये
 ती

 ये  समितियां  बाज़ार
 कु  उद्योग  स्वतः  ही  विकसित  नहीं

 से  प्रतिस्पर्धा  कर  सकेंगी  और  कुछ  समय
 हो  सकते  ।  निस्सन्देह  बीड़ी  उद्योग  के  लिए

 पाकर  यह  एकाधिकारी  उद्योग  संगठित

 कारी  उद्योग  बन  जायेगा  |
 यह  एक  उपाय  हूं  ।  हमें  बीड़ी  उद्योग  में  काम

 करने  वाले  श्रमिकों  की  दशा  सुधारनी  चाहियें

 और  उन्हें  व्यापारियों  के  शोषण  से  बचाना
 रक्षा  मंत्रालय  बड़ी  मात्रा  में  बीड़ियां

 चाहिये  ।
 खरीदता  हे  और  यदि  वह  इन  समितियों  से

 खरीदने  लगे  और  वह  भी  उन  सहकारी
 अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 समितियों  से  जो  इन  मशीनों  का  प्रयोग  क  बोड़  ने  कुछ  आंकड़े  प्रकाशित  किये  जिनमें

 तो  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  के  लोगों  जिनमें  से  बेकारी  गम्भीर  स्थिति  का  वर्णन  है  ।

 एक  लाख  अनुसूचित  जातियों  के  आर्थिक  १९०१  में  hog  प्रतिश्त  श्रमिकों  पर  ४९१९

 तथा  सामाजिक  अवस्था  में  बड़ा  सुधार  हो  प्रतिशत  लोग  निर्भर  करते  थे  ।  १९५१  में

 सकता  हैं  ।  ३९९  प्रतिशत  श्रमिकों  पर  ६०" १  प्रतिष्ठित

 लोग  निभ  थे  ।  इसी  प्रकार  की  स्थिति  कृषि

 सिगरेट  और  बीड़ी  बनाने  में  बड़ा  अन्तर  और
 कृषि  से  भिन्न  क्षेत्र  में  हू  ।  काम  की

 क्योंकि  बीड़ी  बनाते  समय  एक  एक  पत्ता  के  उत्तरोत्तर  बिगड़ने  के  लिए  बहुत  सीमा

 लेना  पड़ता  हैँ  ।  मेरे  विचार  से  एक  मशीन  केवल  तंक  बड़े  उद्योग  उत्तरदायी  हैं  ।

 पांच  व्यक्तियों  का  काम  करती  है  ।  सरकार
 इसी  प्रकार  कपास  और

 यह  भी  कर  सकती  है  कि  सरकार  बहुत  अधिक

 बुनने  के  उद्योग  में  ६,३०,०००  श्रमिकों  की
 विकसित  भशी नें  प्रयोग  में  न  लाने  दे  और

 फिर  यदि  उन्हें  निजी  काम  में  लाया  जाये
 कमी हुई  हे

 |
 धान  कटन  और  छिलका  उतारने

 के  उद्योग में  १९०१  से  19,0  0,000  श्रमिकों

 तो  आप
 उत्पादन

 शुल्क  बढ़ा  दें  जैसा  कि  श्री

 साधन  गुप्त ने  सुझाव  दिया  हैे  ।  हमें  बीड़ी  का
 की  कमी  हुई  है  ।  इसी  प्रकार  की  स्थिति  तेल

 निकालने  के  उद्योग  में  है  ।  यद्यपि  में  श्री
 निर्यात  बढ़ाने  का  प्रयास  करना  चाहिये  और

 यह
 तभी  हो  सकता  हैं  जब  हम  एक  निश्चित

 अशोक  मेहता
 की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि

 हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  हम  कभी  वैज्ञानिक
 मान

 की  बीड़ियां  तैयार  करें  ।  बीड़ी  पीने  वाले
 नहीं  परन्तु  हमें  फिर  भी  इस  बात  का

 जानते  हूं  कि  इसका  स्वाद  विशेष  प्रकार  का
 ध्यान  रखना  होगा  कि  किसी  विशेष  समय  पर

 होता  है  और  बीड़ी  पीने  वाला  सिगार

 हमे  क्या  कार्यवाही करनी  चाहिये  ।
 अथवा  चुरुट  से  सन्तुष्ट  नहीं  होता  |  इससे  हम

 अधिक  लोगों  को  काम  भी  दिला  सकेंगे  और  बीड़ी  उद्योग  में  मशीन  का  आविष्कार

 इसकी  मांग  को  जो  दिन  एक  भारतीय  ने  किया  हैं  ।  मुझे  उसके  साथ

 दिन  घटती  जा  रही  बढ़ा  पूर्ण  सहानुभूति  है  ।  हमारा  गतंव्य  हूं  कि  इस
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 श्री  विमला प्रसाद

 बीड़ी  बनाते  |  fra  वक्त  बीड़ी  बनाने देश  में  जो  थोड़े  से  आविष्कारक  हं  हम

 प्रोत्साहित  करें  ।  परन्तु  हमें  आविष्कारों  का  वालों  ने  अपनी  आवाज़  उठायी  कि  हमें  ज्यादा

 ऐसा  मिलना  चाहियें  उस  बकते  न  बड़-बड़ विवेकपूर्ण  प्रयोग  करना  चाहिये  और  यह

 देखना  चाहिये  कि  मशीन  से  बेकार  हो  जाने  लोगों  के  कान  पर  जिन  के  पास  सारा  मध्य

 बाले  व्यक्तियों  को  हम  कैसे  काम  दिला  सकते  प्रदेश  का  व्यापार  जूं  तक  नहीं  रेंगी  ।  इसलिये

 जब
 तक

 हम  ऐसा
 व

 कल्पित  प्रबन्ध
 न

 कर
 यदि

 इस  चीज़
 को

 आप  लाना  ही  चाहते  हैं

 सकें  हमें  मशीन  को  प्रयोग  में  नहीं  लाना  तो  मनत  एक  अपनी  तरमीम  दी  वह  तरमीम

 चाहिय े।
 तो  में  समझता  हुं  कि  बहुत  ही  छोटी  है  यानी

 तीन  रुपये  के  बजाय  साढ़े  तीन  रुपये  कर  दिया
 में  आदा  करता  हं  कि  सरकार  अन्य

 संरक्षण  योग्य  कुटीर  उद्योगों  के  लिए  भी  एसा  मगर  खाली  यह  तरमीम  मंजर  कर

 लेने  से  हमारा काम  नहीं  चलने  वाला  हैं  ।
 ही  साहस  प्रदर्शित  करेगी

 |
 हम  जानते  हूँ

 कि

 अभी  बहुत  समय  तक  ग्राम  तथा  कुटीर  उद्योग  हमें  तो  यह  देखना  होगा  कि  यह  जो  आखिर

 मध्य  प्रदेश  में  क़रीब-क़रीब  तीन  लाख  से
 भारत  की  TA-sT FCAT  मं  महत्वपूर्ण  र्न्स  |

 ज्यादा  काम  कर  रहे  उनकी  हालत
 सरदार  एस०  सहगल

 को  हम  कसे  सुधार  सकते  हं
 ।  और  उसके  लिये

 उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  मंत्री  महोदय
 मं  आपको  सुझाव  दूंगा  कि  एक  सहकारिता

 लाये  में  समझता हूं  कि
 उसमें

 जो
 बीड़ी

 के  सिद्धान्त  कोओपरेटिव  बेसिस  पर

 बनाने  की  मशीन  हैं  उसको  प्रोत्साहन  देने  के  उनकी  आप  संस्थायें  बनायें  और  उनਂ  संस्थाओं

 लिये  यह  चीज  है  ।  आज  जो  बीड़ी  बनाने  को  ही  आप  ये  बीड़ी  बनाने  की  मशीनें  आदि
 की  मशीन  हैं  जो  कि  बीड़ी  का  व्यापार  कर

 रहे  हें  और  मध्य  प्रदेश  में  खास  कर  जहां पर
 दूसरे  मालिकों को  न  दें  ताकि  मज़दूरों

 को

 इतनी  मज़दूरी  मिले  जिससे  वे  अपने  परिवार

 कि  क़रीब  क़रीब  तीन  लाख  मजदूर  से  कम
 की  परवरिश  कर  सकें  ।  मशीन  पर  आठ

 नहीं  ऐसा  मेरा  अन्दाज़ा  हूं
 और

 खास  घटे  काम  करने  के  बाद  ये  करीब-करीब  आठ

 कर  उस  क्षेत्र से  जहां  से  में  खुद  आता  हुं
 यानी

 हजार  बीड़ी  बना  लेकिन  आपको

 बिलासपुर  ज़िले  में  काफ़ी  तादाद  लोग
 मालूम  होना  चाहिये  कि  एक  मजदूर

 दिन  भर

 इस  बीड़ी  बनाने  के  धंधे  में  लगे  हुए  हैं  लेकिन
 काम  करने  के  बाद  रात  में  नौ  at तक

 इस  dd  को  करने  के  लिये  जो  बड़े-बड़े  लोग
 अपने  बच्चे  और  स्त्री  को  भी  उस  काम  में

 हैं  उनकी  मोनोपली  हर  जगह  पर  है  और  यदि
 लगाने  के  बाद  एक  हज़ार  मुश्किल से

 यह  मान  लिया  जाय  कि  यह  मशीन  उसके  बना  कता  आप  समझ  सकते  ह  कि  ज्यादा

 हाथ  में  गयी  और  मशीनों  के  जरिये  से  उन्होंने
 मशीनें  लगने  की  हालत  में  उनका  याने  बीड़ी

 काम  लिया  तो  उस  बेचारे  गरीब  मजदूर  की
 बनाने  वालों  का  क्या  बनेगा  और  इस  मशीन

 क्या  हालत  होगी  जो  दिन  भर  काम  करन  के  के  लगने  से  इस  कोटा  इंडस् टी  में  जो  लाखों
 बाद  महफ़िल  से  एक  हजार  बीड़ी  नहीं  बना

 मजदूर  काम  करते  ह  उनको  जितना  फ़ायदा

 पाता है  ।  ये  जो  हमारे  गरीब  बीड़ी  बनाने  वाले
 होना  चाहिये  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिये  मेरी  तो

 मजदूर  हे  ये  उन  बड़े-बड़े  लोगों  के  यहां  से  पत्ते  राय हू  कि  इस  मशीन  को  कदापि  हमें  लाग

 लेते  हें  तम्बाक लेते  बीड़ी के  पत्तों  को  लेने
 नहीं  करना  चाहिये  ।  लेकिन  अगर  आपने

 के  बाद ये  उनको  काटते  हं  और  काटने के  बाद
 लागू  ही  करना  है  तो

 इस
 तरह  से  लागू

 की
 जिये

 में  उनमें  तम्बा  भरते  हूं  और
 स  तरह से  कि  कोऑपरेटिव  बेसिस  पर  मज़दूरों  की
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 प्रतिनिधि  संस्थाओं  को  मशीनें  बनवा  कर  दे  के  लिए  निश्चित  रूप  से  हानिकर हे
 ॥ ह  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  अज्ञात  मेहता  ने  बताया उनकी  रजिस्ट्री  करा  लें  ताकि  वह

 अपना  कुछ  काम  से  कर  सकें  |  इसलिये  है  कि  बीड़ी  के  श्रमिकों  में  इसकी  खपत  अधिक

 होती है  ।  क्योंकि  वे  स्वयं  बीड़ी  बनाते  हूं  इस
 में  तो  आपसे  यह  कहूंगा  कि  आप  यहां  पर  जो

 सिगरेट  बनाने  की  मशी नें  हें  और  जो  कि  कागज़  कारण  वे  अधिक  बीड़ी  पीते  ह  |

 से  बनायी  जाती  हें  और  बीड़ी  बनाने  की  मशीनों
 परन्तु  जब  तक  लोगों  के  नियोजन  की

 में  काफ़ी
 सकी

 है
 ।

 बात  असल  यह  है  कि  आप

 कागज  के  ज़रिये  सिगरेट  बना  लेते  लेकिन

 अधिक  अच्छी  व्यवस्था  नहीं  होती  तब  तक

 बीड़ी  उद्योग  at  चलने  देना  चाहिये  |

 बीड़ी  बनाने  में  जो  पत्ता  काम  आता  हू  वह

 कागज  जिस  तरह  से  एक  लेयर  में  याने  एक  मेरा  सरकार  से  यह  अनुरोध  हैं
 कि

 सरकार  को  अन्य  उद्योगों  में  भी  इस  विधेयक पर  एक  आता  जाता  हैं  उस  तरह  से  यह  पत्ता

 महीं  आ  सकता  |  कहने  की  गरज़  यह  है  कि  के  सिद्धान्त  को  अपनाना  चाहिये  ।  मेरा  निर्देश

 हाथ  से  धान  कूटने  और  तेल  निकालने  या बीड़ी  के  उद्योग  में  जो  काम  करने  वाले  मजदूर

 लोग  हें  वे  मशीन  से  ज्यादा  बीड़ी  नहीं  बना  घानी  उद्योग की  ओर  है  ।  कभी  हमारे देश  में

 सकेंगे  और  हाथ  से  बीड़ी  बनाने  वालों को  तो  इन  दो  उद्योगों  में  लाखों  व्यक्ति  नियुक्त  थे  ।

 काफी  नुकसान  पहुंचेगा  ।  ऐसी  परिस्थिति  ग्रामवासी  होने  के  कारण  हम  जानते  हें  कि

 में  उनके  लिये  जो  आपने  यह  ३  रु०  हजार  का  एक  विधवा  हाथ  से  धान  कटिच  कर  तीन

 रेट  वह  में  समझता  हुं  बहुत  कम  है
 |  बच्चों  का  पालन  कर  सकती  है  ।  युद्ध के  रिचा

 इससे  उन्हीं  लोगों  को  फायदा  होगा  जो  बड़े  बड़ी-बड़ी  मशीनों  को  प्रोत्साहन  दिया  गया

 बड़े  लोग  हें  और  जिनकी  मध्य  प्रदेश  में  था  ।  अब
 जबकि  खाद्य  स्थिति  अच्छी  सुगम

 मोनोपली  दूसरों  को  कोई  फायदा  नहीं  हो  गई  हे  और  सब  नियंत्रण  हटा  लिये  गये

 होगा  |  मेरा  सरकार से  निवेदन  है  कि  वह  मिल  से

 चावल  कटने  और  हाथ  से  धान  कूटने  के  उद्योग
 इन  दादों  के  साथ  में  मंत्री  जी  से  कहुंगा

 कि  आप  इस  पर  विचार  करें  और  विचार
 में  इस  सिद्धान्त  को  लागू  करें  ।  इससे  हमारे

 लाखों  देशवासियों  को  काम  मिल  जायेगा

 करने|के  बाद  आप  इस  प्रकार  की  स्कीम  लायें
 और  उन्हें  जीविकोपार्जन  का  साधन  मिल

 जिससे  बीड़ी  की  काटेज  इंडस्ट्री  में  काम
 जायेगा  ॥

 करने  वाले  मजदूर  हूं  उनको  फायदा  हो  सके  |

 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |  तेल  निकालने  के  उद्योग  में  युद्ध  के

 पश्चात्  धानियों  की  संख्या  में  बहुत  कमी  हो
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के  ०  सी  ०

 सोनिया  ।  गयी  है  ।  इसके  अतिरिक्त  तेल  निकालने  का
 माननीय  सदस्य  अनुपस्थित  हूँ  ।  प्रायः  उनकी  उद्योग  स्वास्थ्यप्रद  ह  और  धानियों  द्वारा

 यह
 शिकायत  रहती  है  कि  उन्हें  बोलने  के  लिये  खाने  के  लिए  अधिक  अच्छा  तेल  निकलता

 नहीं  कहा  किन्तु  जब  उन्हें  कहा  जाता  इस  सम्बन्ध  में  हमने  कई  बार  सुझाव  दिये
 तो

 वह  सभा
 से  अनुपस्थित होते  हैं  ।  परन्तु  सरकार  ने  सक्रिय  कार्यवाही  नहीं

 जिससे  यह  उद्योग  कुटीर  उद्योग  के  स्तर
 श्री  बमन

 पर  पुनर्जीवित  नहीं  हो  सका  ।

 अनुसूचित

 :'
 यद्यपि  बीड़ी  उद्योग  में

 लाखों  व्यक्ति  लगे  हुए  हें  परन्तु  राष्ट्र  स ेइसकी  ae  उपयुक्त  समय  हू  जबकि  सरकार

 सिफारिश  नहीं  की  जां  सैकती  ।  यह  स्वास्थ्य  को  चाहिये  कि  इन  उद्योगों  को  पुनर्जीवित
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 करना  चाहिये  ताकि  बहुत  से  लोगों  को  काम
 जी  कीਂ  विचारधारा  के  अनसार  चलने  वाली

 मिल  सके  |  इन  weet  के  साथ  में  विधेयक  का  कांग्रेस  का  वासन  जब  देशਂ  में  आयेगा  तो

 सेन  करता  हुं  |  हिन्दुस्तान  की  वर्तमान  अवस्था  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  वह  अपनी  औद्योगिक  नीति  को

 श्री  एस०  एन०  दास  :  निर्धारित  करेगी  ।  लेकिन  बहुत  दिनों  तक

 विचार  की  दुविधा  में  पड़े  रहने  के  कारण उपाध्यक्ष  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 तथा  लवण  अधिनियम  १९४४  में  संशोधन  सरकार  ने  इस  तरफ  अपनो  होती  को  स्पष्ट

 के  द्वारा हाथ  से  बनी  बीड़ियों की  मशीन  से  नहीं  किया  ।  फिर  भी  इस  बिल  को  रखते

 हुए  हमारे  उप-चित्त  मंत्री  जी  ने  जिस  होती
 बनी  बीड़ियों  से

 रक्षा  करने
 के  उद्देश्य से

 मशीन  से  बनी  बीड़ियों  पर  ३  रु०  प्रति  हजार
 को  अपनाया  में  उनकों  उसके  लिये

 उत्पादन  शुल्क  लगाने  वाला  जो  विधेयक  इस  बधाई  देता  हूं  ।

 सभा  के  सामने  रखा  गया  है  वह  यद्यपि  एक
 अभी  हमारी  समाजवादीਂ  पार्टी  के  नेता

 मामूली  सा  विधेयक  मालूम  होता  लेकिन  भी  अशोक  मेहता  ने  यह  कहा  कि  इस  उद्योग
 वह  राष्ट्रीय  नीति  का  एक  महत्वपूर्ण  प्रदान

 में  जो  काम  करने  वाले  लोग  हूं  उनके  काम  की
 उपस्थित करता  है  ।  इस  सभा  ने  कई  दिन  ए

 नवीकरण  अर्थात्  रेदनलाइजेदान  और
 जो  दशा  है  वहू  बहुत  खराब  हैं  और  उनके

 परिश्रम  का  शोषण  होता  हूँ  ।  हिन्दुस्तान  में
 इजेदान  के  सम्बन्ध में  विचार  किया  था  और

 जो  आज  हमारी  अथंप्रणाली  हूं  उसके  बारे  में

 उस  संकल्प  पर  विचार  करते  हुए  इस  सभा  के
 कोई  दो  विचार  नहीं  हूं  कि  उसमें  बहुत  अंशों

 बहुत  से  सदस्यों  ने  विभिन्न  विचार  प्रकट  तक  शोषण  होता  हैं  ।  जो  काम  करने  वाले  लोग

 किये  थे  ।  दूसरे  मौकों  पर  भी  जो  सरकार  की
 हूं  उनके  परिश्रम  का  फायदा  उठान  वाले

 तरफ  से  कुटीरोद्योग  के  सम्बन्ध  में  नीति
 दूसरे लोग  हैं  ।  यह  बात  fan  इस  उद्योग  के

 की  घोषणा  की  जाती  या  की  गई  उससे
 सम्बन्ध  में  ही  नहीं  है  ।  दूसरे  भी  जितने  उद्योग

 स्पष्ट  मालूम  होता  हे  कि  सरकार  का  भी
 हां  चल  रहे  हू  चाहे  वे  छोटे  हों  या  बड़े  उन

 दिमाग  जिस  प्रकार  से  इस  सम्बन्ध  में  साफ
 सब  में  शोषण  बहुत  हो  रहा हूं  ।  इसलिए

 होना  वह  अभी  तक  नहीं  हो  पाया
 शोषण  का  सवा  इस  विधेयक  पर  विचार

 यद्यपि  मुझे  यह  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  है
 करते  हुए  उठता  ज़रूर हू  लेकिन  यह  समीचीन

 कि  इधर  एक  या  दो  वर्षों  से  सरकार  की  नीति
 नही ंहे  |  हमने  विधान  में  यह  तै  है  कि

 कुछ  साफ
 जरूर  होती  जा  रही  हैं

 ।
 हम  हिन्दुस्तान  के  सभी  योग्य  शरीर  वाले  लोगों

 को  निर्वाह  योग्य  काम  देंगे  ।  हम  यह  जानते

 यह  जो  विधेयक  हूं  वह  कल  के  जरिये  हैं  कि  अभी  भी  हिन्दुस्तान  में  करोड़ों  लोग

 चलने  वाले  जो  उद्योग  हू  उनके  सम्बन्ध  में  एसे  देहात  में  और  शहरों  में  जो  काम

 बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  प्रशन  उपस्थित  करता  है  ।  करना  चाहते  हूँ  लेकिन  उनको  काम  नहीं

 बीड़ी  का  उद्योग  असंगठित  लेकिन  और  भी  मिलता  कौर  चूंकि  उनको  काम  नहीं  मिलता

 बहुत  से  उद्योग  हें  जो  इसी  तरह  से  असंगठित  इसलिए  उन  को  पुरा  भोजन  भी
 नहीं

 सरकार  ने  इस  बिल के  सम्बन्ध  में  जीवनस्तर  उठाना  तो  एक  बड़ी

 साहस के  साथ  कदम  उठाया ह  ।  स्वराज्य  बात  &  |  हिन्दुस्तान  में  तो  भोजन  और  कपड़े

 होये  के  उपरान्त  हम  लोग  समझते  थे  कि  गांधी  का  पुत्र
 We

 विषय  बह  हम  दें  ।  वद  दम
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 तभी  दे  सकते  हैं  जब  हम  काम दें  ।  लेकिन  हम  कल  कारखानों  का  उपयोग  बहुत  धीमे  और

 अपने  देश  के  उद्योगों  में  बिना  किसी  बात  योजना पु वेक  करना  चाहिए  और  इसका

 का  विचार  किये-हुये  पश्चिम  की  नकल  करने  उपयोग  करने  में  बड़ी  सावधानी की  जरूरत

 में  लगे  हूं  और  यह  सोचते हे  कि  दलों  के
 तो  भी  सरकार  की  नजर  निहित-स्वार्थों

 हार  से  उत्पादन  करने  वाले  की  उत्पादन  की  ओर  जाती  हे  और  जो  कदम  उनको  उठाना

 शक्ति  क्योंकि  अगर  उसकी  उत्पादन  चाहिए  उसको  वे  बहुत  धीमे  तौर  से  उठाते

 होती  नहीं  बढ़ेगी  तो  उसकी  मजदूरी  नहीं  @  |  फिर  भी  में  यह  कहूंगा  कि  इस  बिल  में

 बढ़ेगी  और  जब  मजदूरी  ऊंची  नहीं  होगी  तो  सरकार  ने  जिस  सिद्धान्त  की  अपनाया  हैँ  वह

 उसका  जीवन-स्तर  कैसे  बढ़ेगा  |  हमने  विधान
 बहुत  अच्छा  सिद्धान्त  है  |

 में  इस  बात  को  माना  हैं  कि  हम  अपने  यहां  की

 जनता  का  जीवन-स्तर  उठायेंगे  ।  लेकिन

 इसके  लिए  हमको  देखना  होगा  कि  दलों  के  यदि  हम  चाहते  हें  कि  काम  करने  वाले

 की  उत्पादन  शीत  तो  वह  उस  समय  तक
 व्यवहार  से  उत्पादन  बढ़ा  कर  हम  कितने

 का  जीवन-स्तर  बढ़ा  सकते  हें  हम  तो  नहीं  बढ़  सकती  जब  तक  हम  परिश्रम  को

 देश  के  सारे  काम  करने  वालों  के  जीवन-स्तर  बचाने  वाली  कल  का  प्रयोग  न  करें  ।  लेकिन

 को  उठाना  चाहते  हें  केवल  संगठित  उद्योगों  साथ  ही  साथ  यह  भी  देखना  हैं  कि  कोई  भी

 नीति  हो  या  कोई  रास्ता  हो  उसका  उपयोग में  काम  करने  वालों  का  हदी  नहीं  ।

 किसी  देश  की  परिस्थिति  के  अनुकूल  होना

 यह  जो  विधेयक  वित्त  मंत्री  ने  हमारे  चाहिए  |  हिन्दुस्तान  की  परिस्थिति  यह  हैं  कि

 सामने  रखा  ह  इसके  लिए  हमारे  माननीय  यहां  पर  हमने  जो  विधान  बनाया  है  उसमें

 सदस्य  श्री  बमेन  ने  कहा  हे  कि  यदि  इसी  तरह  हमने  यह  वायदा  किया हे  कि  हम  हर  आदमी

 हिम्मत  के  साथ  सरकार  दूसरे  ग्रामोद्योगों  के  को  काम  देंगे  लेकिन  सरकार  ने  अभी  तक

 लिए  भी  कोतवाली  करे  तो  इस  देश  का  बहुत  कोई  ऐसा  कदम  नहीं  उठाया  हैं  कि  वह  तमाम

 कल्याण  हो  सकता हू
 ।  परन्तु  अध्यक्ष  लोगों  को  कामਂ  दे  ।  में  बाढ़  के  इलाके  से  आता

 जब  इस  सभा  में  घानी  का  चावल  कूटने  की  हूं  ।  वहां  पर  बहुत  सा  अनाज  भी  बांटा  जा

 matt  का  प्रश्न  आया  तो  उसके  सम्बन्ध  में  रहा  है  और  जगह-जगह  से  लोगों  ने  बहुत

 परकार  ने  जांच  करने  के  लिए  एक  कमेटी  उदारतापूर्वक  कपड़ा  आदि  भेजा  हूं  वह  भी

 बिठा  दी  ।  यह  कमेटी  बिठाने  की  जो  आदत है  दिया  जा
 रहा  है  ।  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  यह

 यह  इस  सरकार  की  बहुत  पुरानी  आदत हैं
 सब  गलत  चीज़ है  ।  यह  इस  राज्य  के  लिए

 और  यह  एक  यही  आदत  है  ।  जो  बात  हम  बहुत  लज्जा  की  बात  हैं  कि  बाहर  वाले  हमारे

 स्पष्ट  देखते  लेकिन  उसके  सम्बन्ध  में  अगर  लिए  हमें  सहायता  हम  उनसे  अनाज  मांगें

 सरकार  को  कारवाई  करने  की  हिम्मत  नहीं  और  दुनियां  भर  में  इस  बात  का  ढिंढोरा

 होती  तो
 वह  कमेटी  बिठा  देती हैं  ।  में  समझता  पीटें  कि  हिन्दुस्तान  में  गरीब  लोग  बहुत  तबाह

 हूं  कि  यह  पुरानी  सरकार  की  आदत  थी  और  इस  लोकप्रिय  सरकार  के  लिए  यह  लज्जा

 at  इस  लोकप्रिय  सरकार  को  यह  आदत  की  बात  हैं  कि  हम  बाढ़  पीड़ित  लोगों  के  वास्ते

 कामों  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  और  उन्हें छोड़  देनी  चाहिए  ।  लेकिन  मुझे  अफसोस  के

 साथ  कहना  पड़ता  हैं  कि  इस  संसद्  में  और  सहायता  देनें  के  लिए  दूसरे  देशों  का  दिया

 बाहर  हम  अखबारों  में  बहुत  ज़ोर  देते  हे  कि
 हुआ  कपड़ा  कौर  डब्बों  का  दूध  स्वीकार

 हिन्दुस्तान  की  खास  परिस्थितियों  में  करते
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 श्री  ई  ्य  मेरे  विचार  में  और  ज्यादा  मुनाफा  ।  वे  लोग  इसके

 बाढ़-पीडित  लोगों  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  लिए  रास्ता  निकाल  रहे  हें  ।  यहां  जो  श्री

 सहायता  के  हेतु  कोई  अपील  नहीं  की  गई  ।  अशोक  मेहता  ने  कहा  कि  यह  मशीन  केवल

 पांच  आदमियों  काम  करेगी  तो  यह श्री  एस०  एन०  दास  :  अपील  न  सही

 पर  हम  भदर  के  साथ  उन  चीज़ों
 को

 ग्रहण  बात  नहीं  हूं  ।  कहना  बिल्कुल  गलत  हे  ।

 तो  करते हें  ।  लेकिन  में  समझता  हुं  कि  ग्रहण
 में  आपके  सामने  साफ-साफ  फार्म ला  रखना

 करना  भी  ठीक  नहीं  हे  ।  हम  अपने  देश  के  चाहता हूं  ।  एक  मजदूर  हाथ  से  एक  घंटे  में

 गरीबों  को  आपत्ति  के  समय  तो  क्या  साधारण  १२५  बीड़ी  बनाता हूं  और  गवर्नमेंट  की  तरफ

 से  कहा  गया  हैं  कि  मशीन  १५००  बनाती  हे  ।
 समय  में  भी  खाना  कपड़ा  नहीं  दे  पाते  हें  ।  यह

 हमारे  और  सरकार के  लिए  लज्जा  का  ही
 आप  बीड़ी  इन्क्वायरी  कमेटी  की  रिपोर्ट  देखें

 और  बम्बई  की  और  मध्यप्रदेश  की  कमेटी
 विषय  हो  सकता  है  ।

 की  रिपो  देखें  ।  दोनों  कमेटियों  ने  जांच
 श्री  ए०  सो ०  गुहा  :  यह  तो  केवल

 करके  बताया  है  कि  मशीन  से  एक  घंटे  में
 राष्ट्रीय  शिष्टाचार  का  ढंग  है  ।

 १०,०००  बीड़ी  बनती  हैं  ।  जो  एक  आदमी

 श्री  एन०  ए०  बोरकर
 एक  घंटे  में  १२५  बीड़ी  बनाता  हूं  ।  जब  यह

 सभापति  इस  सभा  में  जो  भाषण  हुए
 हालत  हैं  तो  आप  हिसाब  लगा  लीजिये  कि

 उन  में  मेरे  साथी  श्री  अशोक  मेहता  ने  कहा  मशीन  लगाने  से  कितने आदमी  बेकार  हो
 कि  वे  बीड़ी  बनाने  वालों  की  कांस्टिट्यूएंसी

 जायेंगे
 ।

 में  समझता  हूं  कि  सरकार  के  जो

 से  आते  हें  ।  लेकिन  वे  तो  केवल  वहां  से  चुन  आंकड़े  हूं  कि  इससे  ६५  परसेंट  आदमी  बेकार

 कर  आये  पर  में  तो  उसी  कांस्टिट्यूएंसी
 होंगे  यह  सही  नहीं  हू

 ।
 में  कहता  हूं  कि  ९६

 में  पैदा  हुआ  हूं
 और

 मेने  दस  बरस  तक  बीड़ी  परसेंट  आदमी  बेकार  हो  जायेंगे  ।  आज  वेसे

 का  काम  भी  किया  है  ।  इसलिए  मेंने  जो  बीड़ी  ही  बेकारी  बढ़  रही  है
 ।

 अगर  इन  मजदूरों  में

 बनाने  वालों  के  दुःख  दर्द  को  देखा  है  वह  में  और  बेकारी  पैदा  हो  जायगी  तो  इस  समस्या

 आपके  सामने  रखूंगा
 ।  मुझे  ताज्जुब  हुआ  को  हल  करना  मुश्किल  हो  जायगा  |

 कि  यहां  मशीन  से  काम  करने  का  श्री  अशोक

 मेहता ने  समर्थन  किया
 ।

 वह  कहते  हें  कि  यह  दूसरा  सवाल  यह  हूं  |  आपने  देखा  होगा

 काम  मोनोपली वालों  के  हाथ  में  पड़  गया  है  ।  fe  बुनकरों  को  बेकारी  &  बचाने  के

 यह  ठीक है  कि  इस  काम  में  मोनोपली  हो  गई  लिए  हम  तरह-तरह
 की

 योजनायें  बना  रहे  हैं

 वे  मध्यप्रदेश  में  काफी  काम  कर  रहे  हें
 ।  और  फिर  भी  उनकी  दशा  में  सुधार  नहीं  हो

 मेरा  कहना  यह  है  कि  इन  बड़े  आदमियों  में  रहा  हे  और  उनकी  बेकारी  की  समस्या  हठ

 नहीं हो  रही  हे  ।
 तो

 आज  यह  हालत  है  कि लड़ाई  के  ज़माने  में  बहुत  पैसा  पैदा  किया  हू

 और  वे  मशीनें  खरीद  कर  उनसे  काम  लेंगे  हम  उनकी  बेकारी
 को

 दर  नहीं  कर
 पा

 रहे

 और  मजदूर  पीसे  जायेंगे  ।  आजकल  हमारे  इसलिए  अगर  इस  क्षेत्र  में  नयी  बेकारी

 देश  में  बेकारी  फैल  रही  है
 ।  इस

 बीड़ी
 की  की

 समस्या
 दा  हो  जायगी  तो  उसको  ge

 मशीन  के  कारण  बम्बई  में  और  दूसरी  जगह  करना  कितना  कठिन  हो  जायगा
 ।

 बुनकरों

 बेकारी  फैल  रही  है  और  ऑर्डिनेंस  लाने  के  की
 बेकारी  दूर  के  लिए  आपने  मिल

 बाद  भी  मध्यप्रदेश  में  और  बम्बई  में  मजदूरों  के  कपड़े  पर  टैक्स  लगाया  है  ।  बीड़ी के  मामले

 में  बेकारी रही  है
 ।

 बड़े  लोग  सोच  रहे  हैं  में  आपको  बे  जगारी  को  बचाने  का  सवाल

 कि  किस  तरह  से  और  अच्छी  मशीन  नावें
 तै

 करना  ह  ।
 इस  मशीन  से  उनमें  बेरोजगारी
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 पैदा  हो  जायगी  |  इसलिए  में  चाहता हूं  कि  दस  रुपये  तक  इसको  बढ़ाया  जाय  और

 यह  मशीन  बुरी  हे  और  यह
 न

 आवे
 ।

 यह  मशीन  आप  ऐसा  करेंगे  तो  में  समझता  हुं  कि  यह  जो

 का  जो
 काम  है  वह  एकदम  बंद  हो  जाय

 |  मशीन  रूपी  छुरी  हमारे  गरीब  मज़दूरों  के  गले

 आपने  देखा  होगा  कि  एक  मज़दूर  यदि  बीड़ी  पर  चलने  जा  रही  हे  वह  बेचारे  उससे  बच

 बनाता  है  तो  उसकी  बीबी  बच्चे  भी  घरेलू  पंगे  ।

 तौर  से  उस  काम  में  हाथ  बंटाते  वे  भी  उस
 दूसरी  चीज़  में  यह  अब  करना  चाहता

 उद्योग  में  थोड़ा  बहुत  काम  करते  हें
 और

 मुझे  हूं  कि  गवर्नमेंट  ने  कोई  wa  नहीं  बताया

 यह  देख  कर  बड़ा  ताज्जुब  होता  हैं  कि  वह
 है  कि  मशीन  से  बनायी  गयी  और  हाथ  से

 सरकार  जो  घरेलू  उद्योगों  को  प्रोत्साहन
 बनी  बीड़ी  में  यह  we  रहेगा  ।  मेरी  समझ  में

 देना  चाहती  बढ़ावा  देना  चाहती  है  और
 HH  रहना  बहुत  जरूरी  अन्यथा  यह  बीड़ी

 गरीब  लोगों  का  स्तर  ऊपर  उठाने के  हेतु  के  बनाने  वाले  बड़े-बड़े  लोग  बहुत  चालाक

 बड़ी  लम्बी-जेबी  बातें  करती  वह  मशीन
 हूं  और  एक्साइज  ड्यूटी  से  बचने  के  सिये  वे

 लगाने  की  बात  करती  ह  और  एक्साइज  अपने  कारखानों  में  मशीन  भी  लगायेंगे  और

 ड्यूटी  fan  तीन  रुपये  प्रति  हज़ार  बीड़ी  पर
 साथ  में  कुछ  हाथ  से  बीड़ी  बनाने  वाले  भी

 लगायी  गई  है  जो  कि  बिल्कुल  नाकाफ़ी  है

 और  ज्यादा  लगायी  जानी  चाहिये  ।  में  आपको

 ५४ ५७,  और  चूंकि  अपने  कोई  एक  नहीं  रक्खा

 है  इसलिये  ज्यादा  मुनाफ़ा  कमाने  के  लिये
 अभी  बतलाऊँगा एक  बीड़ी  वाले  को  एक  हज़ार

 और  आपकी  एक्स  इज़  ड्यूटी  से  अपने  को

 बीड़ी  के  ऊपर  कितना  मुनाफ़ा  मिलता है
 ।

 बचाने  के  लिये  मशीन  से  बनी  हुई  बीड़ी  को
 में  स्वयं  एक  बीड़ी  बनाने  वाला  हूं  और  अपने

 हाथ  से  बनायी  गयी  बीड़ी  बतायेंगे  ।  इसलिये

 अनुभव  के  आधार  पर  कहता  हुं  कि  लेबर

 चार्जेज  के  तौर  पर  मज़दूरों  को  एक  रुपया
 यह  बहुत  जरूरी  है  कि  बीड़ी  मालिकों  को

 ऐसी  चालाकी  करने  का  अवसर न  दिया  जाय
 दो  आने  देना  पड़ता  ह  और  तम्बाक्  और  |

 पर  सात  आने  वीं  आता  है  और  उसके  लेबिल
 और  हाथ  से  बनी  बीड़ी  और  मशीन  से  तैयार

 की  गयी  बीड़ी  में  कोई  फक  ज़रूर  रखना

 और  ट्रांस यो टें  आदि  पर  एक  आना  आता  हैं
 चाहिये  जिससे  साफ-साफ़  मालूम  हो  सके  कि

 जिसका  मतलब  यह  हुआ  कि  एक  हजार  बीड़ी

 तैयार  करने  में  कुल  लागत  एक  रुपया  दस
 यह  हाथ  की  बनी  है  या  मशीन  से  तेयार  की

 गयी  हैं  ।  में  आपको  कहां  तक  उनकी  चालाकी
 आने  आती  जबकि  उसकी  सेलिंग  प्राइस

 वार  रुपये  दस  आने  होती  तो  इस  तरह
 बतलाऊँ  |  मिनिमम  वेजेस  ऐक्ट  में  बीड़ी

 मज़दूरों  की  मजदूरी  अरबन  एरिया  में  एक
 आप  देखेंगे कि  उनको  तीन  पये  प्रति  हज़ार

 मुनाफ़ा  मिलता  अब  आप  समझ  सकते  हैं
 रुपया  दो  आने  रक्खी  गयी  और  रूरल  में

 दो  आने  कम  फ़िक्स  की  गयी  थी  तो  बीड़ी
 कि  जब  एक  आदमी  के  बीड़ी  बनाने  पर

 मालिकों  ने  ये  दो  आने  बचाने  के  लिये  अरबन
 तीन  रुपये  मुनाफ़ा  निकलता  है  तो  एक  घंटे

 में  जब  दस  हज़ार  बीड़ियां  बनेंगी  तो  आप  एरिया  में  उनकी  जितनी  बीड़ी  फैक्टरी  थीं

 उनको  बन्द  करके  देहात  में  पहुंचा  दिया
 हिसाब  लगा  सकते  हें  कि  कितना  नफ़ा  बढ़
 जायगा  और  यह  जो  आपने  तीन  रुपये  रक्खा  गया  ।  तो  जहां  ऐसी  हालत  हो  वहां  मशीन  से

 बनी  बीड़ी  और  हाथ  से  बनी  बीड़ी  में  फक
 है  में  समझता  हूं  कि  ये  जो  पूंजीपति  लोग  हैं

 और  जिन्होंने  पैसा  कमाया  हैं  उन  लोगों  को
 रखना  बहुत  जरूरी  हे  नहीं  तो  बीड़ी  मालिक

 सहायता  देने  के  लिये  आपने  जान  कर  तीन  पये  चालबाज़ी  करने  से  बाज़  नहीं  आयेंगे  ।  मेरा
 रक्खा  में  चाहुंगा  कि  इसको  ज्यादा  किया  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सुझाव  हैं  कि  एक
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 एन०  To

 सेपरेट  एक्साइज  एक  डिपार्टमेंट

 बीड़ी  के  लिये  अलग  बनाया  जाय  और  उनके  चाहता  हुं  कि  बीड़ी  के  ये  पूंजीपति  लोग  नहीं

 चाहते  कि  यह  मार्केट  उनके  हाथ  से  निकल  कर
 रीजनल  आफ़िसेज़  हर  जगह  खोले  जायं  और

 इंसपेक्टर  मुक़र्रर  किये  are  जो  कि  बीड़ी
 किसी  कोऑपरेटिव  सोसाइटी  के  पास  चला

 वालों  पर  नज़र  रवखें कि  वे  कोई  गड़बड़  या
 जाय  और  वे  नहीं  चाहते  कि  जो  मक्खन  और

 चालबाज़ी  तो  नहीं  कर  रहे  हें  ।  इसके  अलावा  मलाई  उन्हें  मिलता  है  वह  किसी  दूसरे  को

 में  आपको  बताऊं  कि  ये  बीड़ी  मालिक  और  मिले  ।  आज  पूरा  बीड़ी  मार्केट  उनके  कब्ज़े

 क्या  करते  हें  ।  श्री  अशोक  मेहता  नें  अभी  में  है  और
 म

 श्री  अशोक  मेहता  से  पूछना

 बतलाया  कि  केवल  पच्चीस  परसेंट  चाहता  हूं  कि  अगर  हमने  कोओपरेटिव  बेसिस

 बीड़ी  को  मालिक  लोग  बेकार  ठहरा  देते  हैं
 पर  बीड़ी  बनाई  भी  तो  अगर  उसके  लिये

 और  मज़दूरी  मज़दूरों  को  मार्केट  न  रहे  तो  उसको  बेचेंगे  ?  उपाध्यक्ष

 नहीं  मिलती  लेकिन  में  उनको  इस  सम्बन्ध  में  में  आपको  अपना

 बतलाऊँ  कि  क़रीब  आधी  या  तीन  अनुभव  बतलाता  हमने  एक्सपेरीमेंट  के

 चौथाई  बीड़ी  बेकार  कर  दी  जाती  है  और  तौर  पर  कोओपरेटिव  बेसिस  पर  बीड़ी

 जिसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  उस  बेचारे  काफ़ी  खूबसूरत  थी  लेकिन  कम्पटीशन  में

 गरीब  मज़दूर  की  सब  मज़दूरी  पानी  में  चली  वह  नहीं  आ  सकी  क्योंकि  कुछ  चन्द  आदमी

 जाती  है  ।  बीड़ी  मालिक  उस  बेकार  की  हुई  मार्केट  कैप्चर  किये  हुए  मार्केट  के  अन्दर

 बीड़ी  को  फेंकता  नहीं  काट  कर  फेंकता  मोनोपली  उनकी  कोई  नया  आदमी  बाज़ार

 नहीं  हैं  बल्कि  उसको  भी  बेचता  हैं  और  मुनाफ़ा  में  उसन  नहीं  देते  और  उनके  रहते  कोई  नया

 कमाता  हैं  और  हमਂ  देखते  हूं  कि  ऐसी  बेकार  आदमी  उस  ट्रेड  में  पनप  नहीं  सकता  ।  मध्य

 जाने  वाली  बीड़ी  पर  मुनाफ़ा  लेकर  गोंदिया  प्रदेश  में  में  आपको  बतलाऊँ  कि  जहां  पर  इस

 प्रदेश  )  में  एक  बिल्डिंग खड़ी  की  गयी  बीड़ी  बनाने  की  मशीन  का  उपयोग  मी  नहीं

 है  जिसका  नाम  बीड़ी  छांटन  बिल्डिंग  रक्खा  किया  तो  भी  क़रीब  पचास  हज़ार  मज़दूर

 गया  है  और  आज  भी  हमारे  इस  आज़ाद  बेकार  ह  और  हमें  उनकी  तरफ़  ध्यान  देना

 हिन्दुस्तान  में  इस  तरह  के  पैसे  से  बनायी  चाहिये  और  ऐसा  प्रबन्ध  करना  चाहिये

 हुई  बिल्डिंग  अपना  सिर  ऊंचा  किये  हुए  खड़ी  ताकि  उन॑को  रोज़गार  मिल  सके

 और यदि  आप  वास्तव  में
 ७५,

 कौटेज हैं  और  इसलिये  में  सरकार  को  सावधान

 करना  चाहता  हूं  कि  वे  पूरी  सकता  से  काम  इंडस्ट्री  घरेलू  काम  को  प्रोत्साहन  देना

 ले  ताकि  बीड़ी  मालिकों  को  गड़बड़ी  करने  का  चाहते  ह  तो  ये  तीन  रुपये  जो  आप

 मौक़ा  न  मिले  और  इसी  हेतु  मेंने  सुझाव  दिया  हैं  इज  ड्यूटी  लगाना  चाहते  हें  यह  बहुत  कम  है

 कि  एक  एक्साइज  कमिश्नर  मुक़र्रर  किया  इसको  बढ़ा  कर  दस  रुपये  कीजिये  ।  एक  घंटे

 अलग  रीजनल  aTthay  और  gated  हों  में  वहां  मशीन  की  सहायता  से  दस  हज़ार

 ताकि  वे  इस  उद्योग की  ठीक  से  देखभाल  करें  बीड़ियां  तयार  हो  सकेंगी
 ।

 यह  ड्यूटी  जो  हूँ

 और  जिससे  मजदूरों  का  हित  सुरक्षित  रह  यह  ज्यादा  की  दस  रुपये  तक  बढ़ायी

 सके
 ।

 मेरे  कई  पूर्वे
 बिताओं

 ने  काटेज  इंडस्ट्रीज़
 जाय  ताकि  मज़दूरों  की  जो  बेकारी  की  समस्या

 के  नाम  पर  बीड़ी  उद्योग  को  बचाने  के  लिये  है  उसकी  हम  रोकथामਂ  कर  सकें  ।  बेकारी  को

 कोओपरेटिव  बेसिस  पर  इसे  चलाने की  सलाह  रोकने
 के

 लिये  सरकार को  कड़ा  से  कड़ा

 दी  है  लेकिन  यहां  भी  में  आपको  बतलाना
 कदम  उठान

 को  asa  तेयार  रहना  चाहिये  ।
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 अधिक  जनसंख्या  देश  को  इस अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  हमारे

 बीड़ी  मजदूरों  की  जो  हालत  हू  उसको  दुरुस्त
 सिद्धान्त  का  अनुसरण  करना  चाहिये  ।

 करने  के  fog  सरकार  को  विशेष  कदम  उठाना
 श्री  अशोक  मेहता  ने  बहुत  रोचक

 तक

 है  और  प्रयत्न  करना हैं और  सरकार  के  केवल  दिया  था  कि  हमें  बाज़ार  का  विस्तार  करना

 एक  दो  बीड़ी  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  से  सलाह  लेने  चाहिये  |  यह  आन्तरिक  या  वैदेशिक  हो  सकता

 से  काम  नहों  चलेगा  ।  में  सरकर  को  बतलाऊँ
 आप  सुन  चुके  हें  कि  पाकिस्तान  ने

 कि  हालांकि  आपने  फैक्टरों  ऐक्ट  लागू  किया  तीय  बीड़ी  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  अतः

 हुआ हे  लेकिन  बीड़ी  मालिक  उसमें  भी  चालाकी
 विदेशी  बाज़ार  तो  बन्द  हो  गये  हें  ।  मुझे  एक

 से  अपने  को  बचा  ले  जाते  हूँ  ।  अगर  मालिक  बीड़ी  बेचने  वाले  ने  बताया  था  कि  श्रमिकों

 लोग  ag  बतला  दें  कि  उनके  पास  बीस  मजदूर  की  मजूरी  बढ़  जाने  से  भी  बीड़ियों  की  बिक्री

 काम  करते  हे  तो  वह  फ़ैक्टरी  ऐक्ट  के  अन्दर  में  वृद्धि  नहीं  क्योंकि  आर्थिक  स्थिति

 आ  जाते  हें  और  इसलिये  वे  उससे  अपने  को  अच्छी  होनें  पर  श्रमिक  सस्ते  सिगरेट  पीने

 लगेंगे  । बचाने  के  लियें  केवल  सतरह  आदमी  के  नाम

 लिखा  देते  इसलिये  आपको  इस  ध्यान
 यह  रुचि  का  प्रदान  नहीं  यह  तो  फैशन

 देना है  ताकि  ये  लोग  इस  तरह  गड़बड़  न  कर  का  प्रीत  बीड़ियों  का  बाजार  बहुत

 सकें  |  अन्त  में  में  और  अधिक  न  कह  कर  सिर्फ  सीमित  हैं  ।

 यही  कहूंगा  कि  मेंने  जो  सुझाव  दिये  उन  पर  यदि  बीड़ियों  की  खपत  इतनी  ही  हो
 सरकार  सहानुभूति  से  विचार  करेगी  और

 जितनी  कि  हो  रही  तो  मदीन  का  प्रयोग
 उनको  मंजूर  करेगी  ताकि  हमारे  देश  के  छे

 करने  से  श्रमिकों  का  केवल  आठवां  भाग  रह
 लाख  बीड़ी  मज़दूर  अपनी  जिन्दगी  अमन  व

 चैन  से  बिता  सकें  और  बेकारी  का  संकट  उन
 जायगा  और  शेष  बेकार  हो  जायेंगे  ।

 पर  न  आय े।  में  बता  चुका  हूं  कि  बाज़ार  का  विस्तार

 नहीं  हो  सकता  अतः  सहकारी  विपणन  की

 श्री  कठ  पी०  त्रिपाठी  में
 धोखा-धड़ी  लायी  गयी  थी  ।  यदि  इसे  आज

 इस  विधेयक  का  सेन  करता  हूं  ।  इसका
 आरम्भ  करें  तो  इसे  पुरा  करने  में  छः

 एक  मत  से
 समर्थन  किया  गया  है  और  में  वर्ष  लग  जायेंगे  और  इस  बीच  में  इसਂ  उद्योग

 आइचयंचकित  हुं  कि  श्री  अशोक  मेहता  ने  एक  का  पूर्णतया  वैज्ञानिक  हो  जायेगा  |  इसका
 भिन्न  बात  कसे  कही  है  ।  में  जानता  हूं  कि

 अभिप्राय  यह  है  fe  सब  श्रमिकों  को  निकाल
 सरकार  के  पास  ऐसी  मदीन  पर  प्रतिबन्ध

 दिया  जायेगा  ।

 लगाने  की  शक्ति  नहीं  हे  जिसका  आविष्कार
 यह  आपातकाल  था  अब  अचानक  मशीन

 इस  देश  में  ही  किया  गया  हो  ।  इस  कारण
 बन

 गई  है  और  श्रमिकों  के  संरक्षण  की
 सरकार  को  मदीन  से  बनी  बीड़ियों  पर  कर

 यकता  है  ।  हमारे  लिए  यह  कहना  पर्याप्त लगाने  का  ढंग  अपनाना  पड़ा  है  ।
 नहीं  कि  हम  पांच  वर्ष  पहचान  सहकारी

 में  विधेयक  में  निहित  सिद्धान्त  के  कारण  विपणन  संगठित  करेंगे  |

 इसका  स्वागत करता  हुं  ।  भारत  जेसे  देश  में  बाजार  विस्तार  की  बात  औपनिवेशिक

 जहां  जनसंख्या  चय  हू  और  लोगों  के  लिए  अनुभव  के  आधार  पर  सोची  जा  रही  हैं  ।

 काम  नहीं  इस  सिद्धान्त  में  श्रमिकों की  जीत  अब  साम्राज्य  के  उपनिवेशी  नहीं

 हुई हूं
 में  समझता

 हुं  एशिया  केन  प्रत्येक  रहे ।  सभी  देश  स्वतन्त्र  हो  रहे  हें और
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 के०  पी०

 जाये  तो  उससे  लोगों  को  काम  मिल  सकेगा विपणन  भुगतान  संतुलन  के  आधार  पर  चलाया

 अन्यथा  बैज्ञानिकन  द्वारा  बेका री  बढ़ेगी जाता  अर्थात्  यदि  में  आपसे  १००  पये

 ar  माल  खरीदता  तो  आप  भी
 श्री  गुरु पाद स्वामी  ने  कहा  है  कि  वस्त्र

 मुझ  से  १००  रुपये  का  माल  खरीदते  उद्योग  में  बवैज्ञानिकन  से  रोजगार  में  वृद्धि
 हें  ।  गत  बागान  समिति  सम्मेलन  में  यह  निश्चय

 हुई  में  देखता हं  कि  १९३९ में  ३८९  मिलों
 किया  गया  था  कि  प्रत्येक  देश  को  ध्यान  रखना

 में  Vj C%,000  श्रमिक  थे  किन्तु  १९५२  में

 चाहिये  कि  वह  एक  ही  वस्तु  के  निर्यात  पर
 ४४५  मिलों में  ४,२५,०००  श्रमिक  रह  गये

 निर्भर  नहीं  रह  सकता  ।  अतः  भिन्न-भिन्न

 ह्  यह  सामान्य  सिद्धान्त  है  कि  वैज्ञानिक
 प्रकार  की  वस्तुओं  के  निर्यात  की  आवश्यकता

 से  बेकारी बढ़ती  है
 हम  यह  नहीं  कहते  कि  वैज्ञानिकन  पर  सदा

 के  लिए  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये  ।  यह  मेरा  कहने  का  यह  अभिप्राय  है  कि  सब

 बन्ध  विशेष  परिस्थितियों  में  लगाना  पड़ता  उपलब्ध  संसाधनों  को  उत्पादन  और
 a

 है
 १९४१  से  १९५१  तक  की  कालावधि

 गार
 की  वृद्धि  में  लगा  देना  चाहिये  और  पांच

 में  ३  प्रतिशत  आत्मनिर्भर  जन-संख्या  दूसरों  छः  या  दस  वर्ष  में  जब  समग्र  में  परिवर्तन  हो

 की  आश्रित  बन  गई  है  ।  तो  हम  वैज्ञानिकन  कर  सकते  हें  ।

 भ्  श्री  Yo  एम०  थामस  :
 अतएव  बेकारी  अधिकाधिक  बढ़  ठ

 STATI,  माननीय  मंत्री  ने  इस  विधेयक  को
 है  ।  इसलिए  हमें  अपनी  राष्ट्रीय  नीति

 जन  की  समस्या  के  आधार  पर  बनानी  चाहिये  ।  अत्यन्त  सरल  बताया हे  ।  में  इसका  स्वागत

 तत्पश्चात्  हम  मजूरी  बढ़ाने  की  समस्या  को  करता  हूं  परन्तु  क्योंकि  यह  पहले  से  ही  विचार

 ले  सकते  हें  ।  कर  लिया  गया  हैं  fe  बीड़ी-श्रमिकों  में

 काफ़ी  बेरोजगारी  फैल  में  यह  पूछना

 मेंने  कुटीर  उद्योगों  की  सुची  देखी  है  ।
 चाहता  हुं  कि  इस  प्रकार  के  अध्यादेश  के

 उससे  पता  चलता  है  कि  सारे  कुटीर  उद्योग
 जारी  करने  में  इतनी  शीघ्रता  करने  की  क्या

 क्षेत्र  में  या  तो  प्रत्येक  श्रमिक  की  वार्षिक  आवश्यकता  थी  ।  क्यां  इसके  लिये  कोई

 आय  कम  हो  गई  हैं  या  उनकी  संख्या  कम  हो
 लि

 धारण  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  !  माननीय

 गई  ए  |  अतएव  क्रय  शक्ति  निरन्तर  घट
 मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  बताया हूँ

 कि

 करण  प्रयोगात्मक  स्थिति में  हे  और
 -  जितनी

 a.  बीड़ी  एक  मशीन  से  ऐतयार  होती  उतनी
 देश  के  समक्ष  दो  समस्यायें  एक  तो

 खपत  नहीं  होती  और  वे  यह  बताने  में  असमथ
 यह  कि  ग्रामीण  तथा  अन्य  क्षेत्रों  की  क्रय  शाक्ति

 हूं  कि  इस  उद्योग  के  यन्त्रीकरण  से  कितने
 को  कैसे  बढ़ाया  जाये  और  दूसरी  नियोजन

 श्रमिक  बेकार  हो  जायेंगे  |  में  निवेदन
 स्थिति  को  कसे  सुधारा  जाये  |

 करता  हूं  कि  इस  उद्योग  के  यन्त्रीकरण  के

 सरकार  ने  देश  के  संसाधनों  के  गुणों  व  दोषों  पर  विचार  करने  के  लिये  विस्तृत

 कन  की  बजाय  नये  उद्योग  खोलने  का  निश्चय  अध्ययन  की  आवश्यकता  है  ।  अनेक  सदस्यों

 किया  था  ।  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र के  लिए  ने  कहा  हें  कि  श्रमिकों  का  लाखों  की  संख्या

 ३००  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  में  बेरोजगार  होना  ठीक  नहीं  हैं  ।  में  इससे

 यदि  इस  राशि  को  नये  उद्योग  खोलने  में  लगाया  सहमतਂ हूं  परन्तु  में
 इसका

 विवेचन  दूसरे
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 दृष्टिकोण  से  करता  हुं
 ।

 बीड़ी  के  उद्योग  पर

 भारत  का  एकाधिकार  है  ।  अब  प्रसून  यह  है  कोचीन  में  बीड़ी  श्रमिक  अधिक  मात्रा  में  नहीं

 कि  इस  उद्योग  at  संरक्षण  किया  जाये  और  परन्तु  यह  आंकड़े  सही  नहीं  हें  ।  मुझे

 इसका  इस  देश  में  तथा  विदेशों  में  खूब  व्यापार  मालूम  है  कि  केवलਂ  त्रावणकोर-कोचीन में

 ही  १  लाख  से  अधिक  बीड़ी  श्रमिक  हें  ।  जैसा बढ़ाया  जाये  अथवा  इसका  जो  कि  बहुत

 से  लोगों  की  दृष्टि  में  अवगुण  पूर्णतया
 किः  बताया गया  ह  कि  बहुत  से  मध्यम  वर्ग

 रोका  जाये  ।
 के  व्यक्ति  इन  बीड़ी  श्रमिकों  को  काम  में

 माननीय मंत्री  ने  आया  है  कि  एक  हज़ार  लगाये  हुये  हें  और  काफी  लाभ  उठाते  हैं
 ।

 बीड़ियों  के  बनाने  की  लागत  केवल  १  रु०  कया  सरकार  ने  कभी  इस  दृष्टिकोण  से  इस

 समस्या  पर  विचार  किया  है  कि  मध्यम  वर्ग १४  आ०  होती  है  ।  सरकार  ने  प्रति  हज़ार

 बीड़ी  पर ३  रु०  का शुल्क  लगाने का  विचार  के  व्यक्तियों कीਂ  लाभ  की  मात्रा  यथासम्भव

 किया है  ।  में यह  पूछना  चाहता हूं  कि  इतना  कम  हो  जाये  और  श्रमिकों  को  ही  लाभ  का

 अधिकांश  भाग  मिले  ।  इसके  अतिरिक्त  में ऊंचा  शुल्क  लगाने  तथा  मशीन  पर  पूर्ण

 बन्ध  लगाने  के  लिये  सरकार  के  पास  कौनसी  एक  बात  स्वीकार  से  और  पूछना  चाहता  हूं

 कि  क्या  उसने  उस  समिति की  सिफारिशों
 युक्तिसंगत  दलील  है

 ।
 श्री  अशोक  मेहता  ने

 इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  बड़े  शान्त  चित्त  से  पर  विचार  कर  लिया  हैं  जो  कि  उसने  १९४४

 विचार  किया है  |  उनका  कहना है  कि  सं  में  बीड़ी  तथा  सिगरेट  के  उद्योगों  से

 चमक  करारोपण  प्रतिशोधात्मक  करारोपण  सम्बन्धित  श्रमिकों  की  दशाओं  की  जांच

 से  कहीं  अधिक  उपयोगी  सिध्द  होता  |  इस
 करने के  नियुक्त की  थी ।

 मेरा

 watt  के  आविष्कर्त्ता के  विचार  भी  इस  विचार  हैं  कि  समिति  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध

 सम्बन्ध  में  काफी  य  क्ति संगत  प्रतीत  होते  हें  ।  में  कोई  कार्यवाही  नहीं की  गई  है

 एक  विज्ञप्ति  में  उसने  निम्नलिखित  विचार

 व्यक्त  किये हैं
 में  अधिक  नहीं  कहना  चाहता  ।  मेरा

 केवल  इतना  कहना  है  कि  जब  सरकार  स्वयं
 देशों  में  बीड़ी  की  मांग  इसको  स्वीकार  करती  हे  कि  यन्त्रीकरण

 से  गत  वर्ष  भारत  को  लगभग  १  करोड़  अभीਂ  प्रयोगात्मक  स्थिति  में  हे  और  अभी  यह

 का  लाभ  हुआ  |  बीड़ी  उद्योग  के  बताना  कठिन  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप

 करण  उनमें  सु  गर  होगा  और  कितने  श्रमिक  विस्थापित  होंगे  तो  इस  प्रकार

 विदेशों  में  उसकी  मांग  बढ़ेगी  1.0
 के  प्रतिशोधात्मक शुल्क  रूप  में  मशीन  पर

 यदिਂ  हमको  विदेशों  में  बीड़ी  के  व्यापार  grey  प्रतिबन्ध  लगाना  किसी  प्रकार

 को  बढ़ाना  हे  तो  इस  उद्योग  का  यन्त्रीकरण  उचित  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  के  उपाय  के

 आवश्यक  है  ।  कुटीर  उद्योग  के  उत्पादकों  को  स्थापन  के  लिये  सरकार  को  सम्पूर्ण  तथ्य

 इसके  प्रभाव  से  बचाने  के  आर्थिक  तथा  आंकड़े  एकत्रित  करने  चाहिएं  ।  हमको

 सहायता  दी  जा  सकती  ।  में  यह  संरक्षणात्मक शुल्क  के  रूप  में  ही  कोई

 चाहता हूं  कि  सरकार ने  इसਂ  उपाय  अपनाना  चाहिए  था  जिससे  कुटीर

 दृष्टिकोण  से  बिचार  किया  अथवा  उद्योग  के  श्रमिक  बड़ी  मात्रा  में  विस्थापित

 नहीं  |  दूसरी  बात  कहीं  गई  है
 कि

 इस  उद्योग  में  ६  लाख
 व्यक्ति  लगे  हुये  हैं  ।  sit  पी०  एन०  सजभोज

 माननीय  मंत्री ने  विभिक/्त  राज्यों  का  eater  रक्षित--अनुसुचित  :  उपाध्यक्ष
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 श्री  बोरकर  ने  जो  एक्साइज  ड्यूटी  होता
 |

 स्कीमें  बहुत  आप  बनाते  हें  लेकिन  वे

 को  बढ़ा  कर  दस  स्वयं  किये  जाने  का  सुझाव  अमल  में  नहीं  आतीं  ।

 दिया  में  उससे  पूर्णतया  सहमत  हूं
 ।

 इस
 अब  यह  जो  बीड़ी  उद्योग  में  मशीन

 बीड़ी  उद्योग  में  हमारे  शेड्यूल  कास्ट  के

 मज़दूर  लोग  काफ़ी  तादाद  में  हें  और  सरकार
 लगाने  की  बात  है  इससे  बड़े-बड़े  बीड़ी  मालिकों

 कालाबाज़ार करने  वाले  लोगों  को  लाभ

 का  यह  देखना  कत्तव्य  है  कि  मशीन  लगाने

 से  कहीं  उनमें  बेकारी  तो  नहीं  बढ़  जायगी
 होगा  और  आज  भी  यह  लोग  भारी  मुनाफा

 और  बेकारी  को  रोकने  में  अगर  हम  दस
 कमा  रहे  हें  ।  भंडारा  में  हमारे  बहुत  से  शेडयूल

 कास्ट  के  मजदूर  लोग  इस  बीड़ी  उद्योग  में
 रुपया  ड्यूटी  कर  दें

 तो
 में  समझता  हूं  कि

 dard को  रोकने  में  हमें  मदद  मिलेगी ।
 लगे  हुए  ये  बीड़ी  मालिक  उनको

 प्लायेट  करते  हे  और
 जेसा  कि  अभी  मेरे  दोस्त

 आज  उन  बेचारे गरीब  मजदूरों की  बड़ी
 बोरकर  ने  बतलाया  कि  यह  बीड़ी  छांटन

 शोचनीय  अवस्था  है  और  चन्द  कंपीटलिस्ट

 लोगों  का  उन  पर  शिकंजा  हैं  और  में
 जो  मालिक  लोग  करते  हें  इससे  मज़दूरों  की

 मज़दूरी  मारी  जाती  है  लेकिन  मालिक  लोग
 व्यक्  मौत  महात्मा

 उस  बीड़ी  को  बेकार  नहीं  करते  उसे  बेच  कर
 गांधी  का  नाम  लेने  वाले  और  खद्दर  पहनने

 वाले  लोगों  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 मुनाफ़ा  कमाते  हें  और  आज  इस  अन्याय

 और  चालबाजी  के  प्रतीक  स्वरूप  बीड़ी  छांटन

 हूं  कि  आज  आपके  आज़ादी  के  ज़माने  में  इस
 बिल्डिंग  खड़ी  हुई  है  ।  दूसरे  यह  जो  बीड़ी  में

 तरह  उन  गरीबों  पर  अत्याचार  और  जुल्म
 केदारी  पद्धति  है  इससे  भी  हमारे  मजदूर

 होते  हूं  और  आज  जो  वहां  पर  बीड़ी  छांटन
 भाइयों  को  नुकसान  होता  हैं  ।  मालिक  लोग

 बिल्डिंग  बनी  है  वह  उस  एक् सप्लाय टेशन

 और  चोरबाज़ारी का  aaa  हैं  कि  किस  तरह

 जो  हमारे  लोगों  पर  जुल्म  करते  हें  और

 तरह  की  तकलीफ़ें  देते  हें  उनके  लिये  गवर्नमेंट

 से  बीड़ी  मालिक  हमारे  गरीब  लोगों  को
 को  सोच  विचार  करना  चाहिये  और  आवश्यक

 चूसते  हें  और  धोखेबाज़ी  करते  हें
 ।

 गवर्नमेंट

 कुछ  क़ानून  उनकी  हालत  सुधारने  के  वास्ते

 क़दम  उठाने  चाहियें  ।  मेरा  अन्देशा हैं  कि

 अगर  पुरे  भारतवर्ष  में  बीड़ी  sails  लग  गयीं

 बनाती  भी  है  तो  उन  पर  ठीक  से
 अमल  नहीं  करीब-करीब  तीन-चार  लाख  मजदूर

 होता  ।  बीड़ी  उद्योग  के  अलावा  में  पुछना  बेकार  हो  इसलिये  सरकार को  बेकारी

 चाहता हुं  कि  आपने  लैदर  इन्डस्ट्री  को  को  रोकने  के  लिये  उपाय  सोचना

 हन  देने  के  लिये  कया  हड  वीविंग  के
 यह  बेकारी  का  मसला  बहुत  पेचीदा  है  और

 बारे  में  तो  आपने  थोड़ा  एक  कानून  बना
 भी

 दिया
 ।

 देखा  यह  जाता  है  कि  जहां-जहां

 बीड़ी  उद्योग  में  जो  लाखों  हमारे  गरीब  भाई

 लगें  हें  उनको  जीवित  रखने  के  लिये  एक
 मेंट  का  लाभ  होता  है  और  जहां  अपना  स्वाद

 अलग  से  बिल  पास  करने  की  ज़रूरत  है  ।
 होता  है  वहां-वहां  वह  आवश्यक  सुधार  करती

 हैं  लेकिन  जहां  हमारे  मज़दूरों  का  सवाल
 मौजूदा  बिल  को  पास  करने  से  पहले  इस  पर

 पब्लिक  की  राय  लेना  ज़रूरी  है  क्योंकि  आप आता हें  वहां  स्कीमें
 और

 प्लान
 तो  गवर्नमेंट

 बना  देती  है  लेकिन  उन  पर  से
 अमल  जो  करने  जा  रहे  हें  उससे  में  बेकारी

 नहीं  होता  और  जिसका  नतीजा  यह  होता  है
 पेदा  अनएम्पलारमेंट  की  प्राब्लम  और

 कि  वह  सारे  उनके  प्लान  और  स्कीमें  धरी  एक्यूट  हो  जायंगी  ।  बीड़ी  उद्योग  के  अलावा

 रह  जाती  हैं  और  मजदूरों  का  कोई  भला  नहीं  यह  जो  हमारी  लैदर  इंडस्ट्री  है  इसकी  तरफ
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 भी  सरकार  को  ध्यान  देना  मुझे  दुःख  लम्बी-लम्बी  की  जाती  हें  लेकिन  वास्तव  में

 हूं  कि  हमारी  सरकार  कहती  तो  है  कि  हम  होता  कुछ  नहीं  है  और  हालत  यह  हो  रही  है

 कौटेज  इंडस्ट्रीज़  को  अपने  देश  में  बढ़ावा  कि  अंधा  आटा  गूंधे  कुत्ता  खाय  वाली  कहावत

 देना  चाहते  हें  लेकिन  उसके  लिये  वह  ठीक  चरित्रों  हो  रही  है  ।  सरकार  को  इस  दिशा

 से  काम  नहीं  करती  हैं  ।  सरकार  की  ओर  से  में  अमली  कदम  उठाना  चाहिये  और  बेकारी

 प्रोपेगेंडा  किया  जाता  हें  कि  हम  यह  कर  रहे  को  रोकने  की  दिशा  में  सरकार  को  एक्साइज

 हैं  और  वह  कर  रहे  हें  लेकिन  उनके  बनाये  ड्यूटी  और  ज्यादा  लगान  चाहिये
 ।  सरकार

 हुए  प्लानों  और  स्कीमों  पर  अमल  ठीक  से  को  ऐसा  प्रबन्ध  करना  चाहिये  जिससे  मज़दूरों

 नहीं  होता  हे  ।  यह  ठीक है  कि  आपने  मिनिमम  के  ऊपर  जो  अन्याय  होता  है  वह  बंद  हो  ।  मेरा

 वेजेज़  ऐक्ट  बनाया  हुआ  है  लेकिन  वहू  अमल  सुझाव  सरकार  को  यह  है  कि  शेड्यूल  कास्ट

 में  नहीं  आता  हैं  क्योंकि  हमारी  गवर्नमेंट  के  बारे  में  और  मज़दूरों  के  हितों  की  रक्षा

 बड़े  जो  होते  हे  उनकी  मदद  करने  करने  के  लिये  एक  अलग  डिपार्टमेंट  होना

 को  तैयार  रहती हूं  और  इसलिये  यह  और  चाहिये  जो  कि  इस  काम  को  हाथ  में  ले  ।  आज

 दूसरे  क़ानून  ठीक
 से  अमल  में  नहीं

 आ  स्टेट  गवर्नमेंट  और  सेंट्रल  गवर्नमेंट  में  स्कीम्स

 क  के  े  «क  क  क  ॥  को  इम्पलीमेंट  करने  के  बारे  में  कोआपरेशन

 नहीं  सरकार  को  देखना  चाहिये  कि
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 यह  श्रम  नीति  पर

 सामान्य  चर्चा  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  श्रम
 उनके  बीच  में  अलमोस्ट  सहयोग  हो  ।  इस

 बिल  में  जो  मदीन  लगाने  की  व्यवस्था  हे
 अनुसूचित  अनुसूचित

 जातियों  इत्यादि  के  बारे  में  सामान्य  चर्चा
 उससे  मेरा  विरोध है  और  उसको  बन्द  करने

 की  आवश्यकता  मशीन  की  इस  उद्योग  में
 किए  जा  रहे  हें  और  बीड़ियों  पर  नहीं  बोल

 रहे  हैं
 ।  कोई  आवश्यकता  नहीं  हे  ।  बस  इतना  कर

 में  अपनी  बात  खत्म  करता  हूं
 ।

 श्री  पी०  एन०  :  आप  ठीक

 कहते  हें  लेकिन  दूसरे  मेम्बर  जो  बोले  हें  उन्होंने
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ।

 भी  दूसरे-दूसरे  प्वाययंट्स  को  टच  किया  है  ।  श्री ए०  सी०  गुहा  :  अनेक  सदस्यों के

 मे ंयह  बतलाना  चाहता हूं  कि  हमारे  द्वारा  मेरे  इन  दादों  के  प्रति  आपत्ति  उठाई  गई

 गरीबਂ  भाइयों  पर  अन्याय
 हूं  कि  यह  विधेयक  अत्यन्त  सरल  है  ।  सभा  में

 होता  हं  और  सरकार  का  यह  कत्तव्य  पुरःस्थापन  के  समय  यह  विधेयक  निस्संदेह

 हू  कि  ag  उनकी  दशा  सुधारने  के
 सरल

 था  ।
 इस  सामान्य  चर्चा  के  पचाते  में

 लिये  प्रत्येक  सम्भव  उपाय करे  ।
 मसलन  इस  विधेयक  को  सरल  नहों  कह  सकता  क्योंकि

 बीड़ी  उद्योग  में  काम  करने  वाले  मज़दूर  इतने  प्रश्न  रखे  गये  हे  कि  यह  विधेयक  कुछ

 बारह-बारह  घंटे  रोज़ाना  काम  करते  हे  तो  जटिल
 हो  गया है  ।  एक  तो  मुझे  श्री  एम०

 उनके  काम  के  घंटों  के  बारे  में  सरकार  की  एस०  गुरु पाद स्वामी  के  इस  प्रस्ताव  का  उत्तर

 ओर  से  कोई  नियंत्रण  रहना  चाहिये  जिससे  देना हे  कि  यह  विधेयक  संचालित  किया  जाये

 उनसे  ज्यादा  काम  न  लिया  जा  सके  ।  इसके  और  दूसरे  मुझे  वाद-विवाद  का  उत्तर  देना

 अलावा  इस  उद्योग  में  जो  आठ-आठ  और  है  ।  पहले  में  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  के

 दस  वर्ष  के  लड़के  काम  करते  हें  उनके  लिये  संचालन  के  प्रस्ताव  का  उत्तर  दूंगा
 ।

 भी  कोई  रिस्ट्रक्शन होना  चाहिये  ।  लेकिन  मुझे  इस  विधेयक  के  संचालित  करने  का

 आजकल  तो  अंधेर  हो  रहा  बाते तो  बहुत  कोई  कारण  नहीं  जान  पड़ता  ।  जैसा  कि  एक
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 ए०  सी०

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  एक  खण्ड  के  चर्चा हो  चुकी है  अतः  मेरी  समझ में  सभा

 विधेयक जो  कि  ३०  जुलाई से  अध्यादेश  इस  विधेयक  के  संचालन  के  लिये  सहमत  नहीं

 केरूपमं  देश  में  प्रचलित  संचालित  करना  होगी  और  न  में  ही  इसकी  सिफारिश  कर

 सकता हुं हास्यास्पद  होगा  ।  तथा

 निर्मातागण सभीਂ  इससे  परिचित हें  ही  ।  इसके  पश्चात्  में  जो  बातें  उठाई  गई  हैँ

 उनका  निर्देशन  करूंगा  |  श्री  श्री  अशोक बीड़ी  के  उपभोक्ता  भी  इसको  जानते  हें
 ।

 मुश्किल  से  ही  कोई  ऐसा  होगा  जो  इस  विधेयक  मेहता  तथा  दो  या  तीन  अन्य  सदस्यों  ने  विदेशी

 के  उपबन्धों से  परिचित  न  हो  ।  इसके  विपणन  केन्द्रों  तथा  उनके  विस्तार  करने  की

 रिक्त  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  पूर्वे  सम्भावना  का  उल्लेख  किया  और  उन्होंने

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  लिया  सुझाव  दिया  कि  निर्यात  होने  वाली  बीड़ियों  पर

 और  इस  मामले पर  सब  रूपों में  विचार  छुट दी  जाये  ।  में  यह  बताना  चाहूंगा  कि

 किया  उत्पाद-कर  केवल  उसी  वस्तु  पर  लिया  जाता  है

 १४  १९५३  को  इस  सभा  में  आधे  जिसकादेश  के  अन्दर  उपभोग  किया  जाता

 घंटे  के  वाद-विवाद  के  दौरान  में  बीड़ी-उद्योग  निर्यात  की  गई  किसी  वस्तु  पर  नहीं  ।

 में  यन्त्रीकरण  के  पुरःस्थापन  के  रोकने  के  लिये  तथा  बहुत  सी  दूसरी  चीज़ों  पर

 तुरन्त  कायंवाही  करने  की  मांग  की
 गई

 थी
 ।  कर  लगा  हुआ  हैँ  परन्तु  यह  कर  वस्तु  के  उसी

 यह  लगभग  १  साल
 ४

 महीने  की  बात  है  ।  भाग पर  लिया  जाता  हे  जिसका  देश  के  अन्दर

 इस  सभा में  बीड़ी  उद्योग  में  मशीनों  के  पुरः  उपभोग  हो  जाता  निर्यात  की  जाने  वाली

 स्थापन  के  रोकने  के  लिये  मांग  उठाई  गई  थी  किसी  वस्तु  पर  नहीं  ।  अतः  उन  सदस्यों का

 और  वाद-विवाद  के  में  सब  पक्षों  ऐसा  कहना  भ्रमपूर्ण  है  कि  उत्पाद-कर  से

 व  दलों  ने  इसी  प्रकार  की  मांग  की  थी  ।  इस  विदेशी  विपणन  केन्द्रों  के  विस्तार  में  बाधा

 वाद-विवाद  को  पढ़ते  समय  मुझे  आशइ्चयं  पड़ने  की  सम्भावना हैं  ।

 कि  उस  दिन  श्री  ए०  एम०  थामस ने  विदेशी  विपणन  eal  के  बारे  में  भी

 यह  मांग
 at

 थी
 कि

 स्थिति  के  बिगड़ने  के  पूर्व  काफी  कहा  गया  हैं  ।  पाकिस्तान  सरकार

 ही  सरकार  कार्यवाही  करनी  चाहिए  अपने  यहां  हमारी  बीड़ियों  को  कोई  स्थान

 और  वे  इसਂ  बात  से  बड़े  असमंजस  में  पड़  गये
 नहीं  देना  चाहती  ।  उसने  भारत  से  बीड़ी

 थे  कि  बीड़ी-उद्योग  में  इस  यन्त्रीकरण  के
 मंगाना  बन्द  कर  दिया  हैे  और  हमारा  निर्यात

 स्थापन से  उनके  ही  राज्य  में  बेरोज़गारी
 नगण्य  तुल्य  हो  गया  हैँ

 ।
 में  यह  कह

 at  समस्या और  भी  गम्भीर  बनाई जा  रही  सकता  हुं  कि  पाकिस्तान  में  हमारी  बीड़ियों

 उन्होंने  इन  मशीनों  के
 पूर्ण  प्रतिषेध

 की
 के  लिये  कोई  विपणन  केन्द्र  नहीं  है  ।  केवल

 मांग की  थी  ।  लंका  का  विपणन  केन्द्र  खुला  हुआ  है  ।  मेरी

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  अव  में  समझ  में  निकट  भविष्य  में  किसी  और  बाज़ार

 चमक  शुल्क  के  स्थान  पर  संरक्षणात्मक शुल्क  के  मिलने  की  भी  आशा  नहीं  हैं  ।  मशीन

 के  पक्ष में  हूं  ।  निर्माता  को  विज्ञप्ति  का  निर्देशन  करते  हुये

 श्री  ए०  सो०  रहा  कुछ  भी  यह  श्री  थामस  ने  कि  यदि  बीड़ी  उद्योग  में

 विषय  सभा  और  देश  के  समक्ष  कुछ  समय  यन्त्रीकरण  का  पुरःस्थापन  हो  जाये  तो  इससे

 तम्बाक्  पे  तैयार  होने '  वाली  धूम्रपान  की
 पूर्व  से  और  कई

 अवसरों
 पर  इस  पर

 पर्याप्त
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 वस्तुओं  के  लिये  नये  बाज़ार  खुल  सकते  हैं  |
 करता  हूं  कि  अन्य  कुटीर  उद्योगों  के  समान

 यदि  मशीन  से  तयार  की  हुई  बीड़ी  विदेशी  ही  इस  उद्योग  से  सम्बन्धित  श्रमिकों  की  दक्षा

 बाज़ारों  को  प्राप्त  कर  सके  तो  हम  सर्वदा  अच्छी  नहीं  है  और  उचित  स्तर  पर  नहीं  है  ।

 इसका  स्वागत  करेंगे  ।  यह  विधेयक  किसी  सरकार  और  जनता  की  ओर  श्रमिकों  को

 प्रकार  भी  बाधा रूप  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  केवल  दशाओं  के  सुधारने  के  प्रयत्न  हो  सकते  हें  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  समक्ष जो  भी ३  रु०  प्रति  हजार  का  उत्पाद  शुल्क  ही  नहीं

 अपितु  बीड़ी  के  उपयोग  में  आने  वाली  तम्बाक्  सुझाव  रखा  जायेगा  उस  पर  सावधानीपूर्वक

 घर  वसू  किया  जानें  वाले  उत्पाद-शुल्क  की  विचार  किया  जायेगा  ।

 भी  निर्यात  होन  वाली  बीड़ी  पर  we  दे  दी  बाबू  रामनारायण  fag

 जाती हैं  ।  सदस्यों  के  दिमागों  में  यह
 परि

 :  बेरोज़गारी  के  बारे  में  क्या  विचार

 ह
 ह

 गलत  विचार  नहीं  होना  चाहिए  कि  यह

 यक  हमारे  विदेशी  विपणन  केन्द्रों  के  विस्तार  श्री  ए०  सी०  गुहा  यह  विधेयक  अग्रेतर

 के  लिये  किसी  प्रकार  बाधारूप  सिद्ध  हो  बे  रोज़गारी  के  रोकने  के  लिय  हैं  ।

 श्री  बमन  और  को  चालीसा  तथा  एक

 इसके  श्रीमान  मेरी  समझ  में  अन्य  सदस्य  ने  दूसरे  कुटीर  उद्योगों  का  उल्लेख

 नहों  आता  कि  मुझे  अन्य  विवाद पूर्ण  विषयों  किया है  ।  है  त्रि पाठों  ने  भी  उल्लेख  किया

 औद्योगिक  आन्दोलन  तथा  बहुत  में  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध में  यह

 सी  दूसरी  बातों  का  विवेचन  करना  चाहिए  स्वीकार  करता  हूं  कि  यह  सब  बातें  अत्यन्त

 में  केवल  इतना  कह  सकता  हुं  कि  इंग्लैण्ड  तथा  प्रासंगिक  हें  ।  में  केवल  इतना  कह  सकता  हूं

 पश्चिमी  योरोपीय  देशों  में  ठीक  एक  शताब्दी  कि  सरकार  ने  कुछ  संघठन  बनाये  हें  जो  इन

 मरने  औद्योगिक  आन्दोलन  से  जो  कष्ट  हुये  कुटीर  उद्योगों  तथा  ग्रामीण  दस्तकारी  की

 देखभाल  करते  हे  ।  मेरे  विचार  में  माननीय उनकी  किसी  भी  देख  में  अब  पुनरावृत्ति

 होना  आवश्यक  इस  शताब्दी  में  बहुत  से  सदस्य  जानते  हें  कि  अखिल  भारतीय  ग्राम्य

 देशों  का  औद्योगीकरण  हुआ  हैं  और  उद्योग  जो  कि  एक  स्वायत्त  निकाय

 मानवीय  कल  जो  कि  शताब्दी  पुर्व  बहुत  उपयोगी  काम  कर  रहा हे
 |

 afeaedt  योरोपीय  देशों  में  औद्योगीकरण  के  सदस्यों  को  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  खादी

 साथ  जुड़ा  हुआ  उसकी  पुनरावृत्ति  किसी
 और हाथ कर्घा  उद्योगों  के  संरक्षण  के  लिए

 अन्य  देश  में  नहीं  हुई  ।  यदि हम  औंधेगी  कपड़े  पर  उत्पाद-शुल्क  लियां  जाता  है  और

 करण  भी  करते  तो  सदस्यों को  यह  नहीं  सरकार  अन्य  कई  तरीकों  से  कुटीर  तथा

 ara  लेना  चाहिए  कि  इसके  साथ  इंग्लैण्ड  में  ग्रामीण  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  का

 तथा  अन्य  योरोपीय  देशों  में  जो  परेशानियां  प्रयत्न  करती  ह  ।  छोटे  पैमाने  के  और  कुटीर
 उनकी  पुनरावृत्ति  होगी  अथवा  सरकार  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की

 उनकी  पुनरावृत्ति होने  देगी  ।  भी  कारखानों  में  काम  करने  वाले

 बहुत  से  सदस्यों  ने  कुटीर  उद्योगों  के  श्रमिकों  की  संख्या  से  कम  से  कम  चोर  गुना
 at  म

 कुछ  बातें  उठाई  हे  मेरे  विचार  में  अधिक हें  ।  कुटीर  उद्योगों  में  कारखानों  के

 वे  बातें  इस  विधेयक  के  साथ  प्रासंगिक  हैं  उत्पादन  को
 अपेक्षा  बहुत

 अधिक  मूल्य  का

 क्योंकि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  तो  अन्ततः
 माल  तैयार  होता  है  ।  जैसा  कि  श्री  Fo  पी०

 कुटीर  उद्योगों  का  संरक्षण  ही  है  में  स्वीकार  त्रिपाठी  ने  कहा  सरकार ने  छोटे  पैमाने  के
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 सब  प्रकार  की  सहायता  दी  हैं  ।
 उत्पाद-शुल्क  तथा  नमक

 श्री Uo  एम०  थामस  ने  कहा  है
 कि

 १९४४  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 बीड़ी  उद्योग  म  काम  करन  वाले  श्रमिकों  की

 संख्या  अर्थात्  ६  लाख  जो  मने  बताई  हैं  वह
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 ठीक  नहीं है  और  कहा  है  fe  राज्यवार
 खंड  २  (१९४४  के  अधिनियम  १  की

 ब्यौरा भी  ठीक  नहीं  है  ।  मेरे  पास  ठीक-ठीक
 प्रथम  अनुसूची  में  संशोधन )

 आंकड़े  नहीं  हूं  और  यह  केवल  मेरा  अनुमान
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  क्या  श्री
 az

 रेड्डी  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  हें
 ?

 श्री  एन०  ए०  बोरकर ने  कहा  है  कि  ये
 चि

 श्री  माधव  रेड्डी

 मशीनें  प्रति  घंटा  १०,०००  बीड़ियां  तयार  कर  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 सकती  किन्तु  हमारे  हिसाब  के  अनुसार  ये
 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ११  और  १२  में

 तीन

 प्रति  घंटा  केवल  १५००  बीड़ियां  तयार  कर
 पये  प्रति  कह ज़ार  के  स्थान  पर  एक  पया

 सकती  है  ।  यदि  १५००  ही  मान  लिया
 प्रति  रख  दिया  जाय  ।

 तो  यह  एक  प्रवीण  श्रमिक  के  उत्पादन  जो
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत

 कि  प्रति  घंटा  केवल  १२५  बीड़ियां तैयार  कर
 हुआ |

 सकता  १२  गुना  अधिक है

 श्री  साधन  रेड्डी  :  माननीय  उपमंत्री

 बड़ौदा  की  मशीन  भी  थोड़ी  सी  का  कहना हैं  कि  बीड़ी  उद्योग में  इन  मशीनों

 तैयार  करती  हैं  ।  केवलਂ  बम्बई  में  एक  मशीन
 पर  प्रतिबन्ध  लगाना  उचित

 में
 पूछता  हूं

 २७०,०००  बीड़ियां  तयार  करती हैं  ।  यह  कि  यह  मशीन  किस  प्रकार  की  है  ।  सम्भवतः

 सब  अब  उत्पादन शुल्क  विभाग के  अधीन  हे  एक  छोटी  सी  मशीन  ह  जो  कि  कुटीर  उद्योग

 में  प्रयोग  करने  के  लिये  बहुत  उपयुक्त  हूँ  ।

 श्री  To  एम०  थामस  ने  यह  पूछा  है  कि

 ~
 |  ray  अध्यादेश  के  लिए  इतनी  जल्दी  क्या  थी

 देशी  उपक्रम  वालों  ने  इसे  बहुत  प्रयोगों  के

 बाद  तैयार  किया  है  |  क्या  इस  पर  प्रतिबन्ध
 हम  यह  नहीं  चाहते  कि  लोग  कुछ  धन  लंगा

 लगा  देना  मेरे  विचार  में  सरकार  को
 कर  एक  खरीदें  और  बीड़ी  तेयार  करने

 यह  प्रयत्न  करना  चाहिए
 कि

 ये  उपकरण
 का  एक  छोटा  सा  कारखाना  लगायें  किन्तु

 में  अत्यधिक  उत्पादन  शुल्क  लगा  कर
 सब  घरों  में  पहुंचे  और  श्रमिकों  की  कार्यक्षमता

 बढ़ाये  ।  श्रमिकों  के  संरक्षण  के  नाते  इन  पर
 उन्हें  कारखाने  से  लाभ  उठाने  से  रोका  जाये

 ।
 प्रतिबन्ध  लगा  देना  अनुचित  वास्तव  में

 मेरे  विचार में  ब्यान  लगभग सब  प्रश्नों  इस  उद्योग को  सस्ते  सिगरेटों  के  उद्योग  को

 का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  वैज्ञानिक आदि  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  सरकार  हर  साल

 सम्बन्धी  अन्य  विषयों  की  चर्चा  किसी  अन्य  सस्ते  सिगरेट  तेयार  करने  वाली  कम्पनियां

 अवसर  पर  की  जा  सकती  है  ।  मे ंआशा  करता  खोलने  की  अनुमति  देती  पिछले  दो  वर्षों

 हूं  कि  सदन  अब  इस  विधेयक  को  पारित  में कम  से  कम  ऐसी  १०  नई  कम्पनियां  खोली

 कर  देगा  ।  गई  ये» सिंगरेटें  बड़ें  पैमाने  पर  तैयार  की
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 उनका  अच्छा  काम  चलता  था  और  वे  अपनी जा
 रही  हें  ।  इससे  बीड़ी  उद्योग  को  बहुत

 नुकसान  पहुंच  रहा  हैं  और  हज़ारों  बीड़ी  जीविका  ठीक  से  कमा  रहे  थे  लेकिन  जब  से

 श्रमिक  बेकार  हो  रहे  इस  उद्योग  में  ६  लाख  वहां  पर  तेल  पेरने  की  कल  लगी  तो  उनका

 से  अधिक  श्रमिक  हें  ।  मध्य  प्रदेश  काम  मन्दा  पड़  गया  क्योंकि  कल  का  तेल

 और  उड़ीसा  के  राज्यों  में  बीड़ी  के  पत्तों  से  कोल्ट  के  तेल  से  सस्ता  पड़ता  है  और  उन

 इनके  बन  विभागों के
 ४  करोड़  रुपये  की  आय  बेचारे  लोगों  का  काम  इस  तेल  पेरने  की  कल

 होती  इसलिए  इस
 उद्योग

 को  बचाने  की  की  बदौलत  चौपट  हो  गया  झर  एक  ज़माना

 बहुत  आवश्यकता  किन्तु  यह  कैसे  किया  था  कि  यह  तेली  जाति  एक  सुखी  जाति

 जायेगा  ?  इन  छोटे  मशीनों  पर  प्रतिबन्ध  लेकिन  आज  सब  लोग  मजदूर

 लगा  कर
 ?  बिल्कुल  यदि आप  ऐसा  ही  गये  ह  और  मज़दूरी  करने  के  लिये  बा  परों

 करना  चाहते  हें  तो  सस्ते  सिगरेट  बनाने  वाली  में  जाते  कभी  मजदूरी  मिलती  ह  तो  कभी

 कम्पनियों  को  बन्द  करना  होगा  और  स्वयं  नहीं  मिलती  ड ट  मेरा  कहना  हैं  कि  सरकार

 बीड़ी  उद्योग  में  सुधार  करना  होगा  ।  इसी  लिए  को  ऐसी  परिस्थिति  को  पैदा  नहीं  होन  देना

 में  अत्यधिक  कर
 लगाये  जाने  के  विरुद्ध  हूं  चाहिये  और  उसको  रोकना  चाहिये  ।  बाढ़

 और  मं  चाहता  हं  कि  इसे  कम  करके  एक  रुपया  के  समय  जब  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  श्री

 कर  दिया  जाये  और  इससे  जो  आय  हो  उसे  जवाहरलाल  नहरू  पटना  गये  तो  उन्होंने

 इस  उद्योग  के  सुधार  के  लिए  और  विदेशों  में  लोगों  को  सलाह दी  कि  हयूमन  मशीन  का

 इसकी  खपत  बढ़ान  के  लिए  प्रयोग  किया  इस्तेमाल  करना  चाहिए  ।  यह  ज्ञान  उनको

 जाये  ।  पहले  नहीं  लेकिन  शायद  बाढ़  देखने  से  यह

 बाबू  रामनारायण  सिह  :  उपाध्यक्ष  खयाल  उनके  दिल  में  पैदा  खैर  जो  कुछ

 भी  इसके  लिये  उनको  बधाई  है  ।  लेकिन म  इस  संशोधन  का  और  इस  धारा  का

 दोनों  का  विरोध  करता  gt  इस  धारा  में  तो  यह  जो  वर्तमान  बिल  सरकार  लायी  है  वह

 यह  हे  कीजो  कल  से  बीड़ी  बनेगी  उस  ठीक  उसके  विपरीत  उससे  बकारी

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  ।
 पर  तीन  रुपये  हज़ार  के  हिसाब  से  टैक्स  लगेगा

 लेकिन  जहां  तक  इस  कल  के  बीड़ी  उद्योग  में
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 इस  विधेयक

 इस्तेमाल  ताल्लुक  में  समझता हूं  इस  आदाय  मशीनों  द्वारा  उत्पादन  पर  रोक  लगाना

 बात  से  कोई  भी  इंकार  नहीं  करेगा  कि  इससे
 है  ।  उत्पादन  शुल्क  लगाया  जा  रहा  है  जिससे

 इस  उद्योग  में  लगे  हुए  मज़दूरों  में  बेकारी  बीड़ी  बनाने  वालों का  भला  हो

 बढ़ेगी
 ।

 दलों  के  व्यवहार  से  मज़दुरों  में  बेकारी
 यह  हू  |

 तो  ज़रूर  बढ़ेगी  और  इसके  बारे  में  मेंने  मंत्री

 महोदय  से  प्रश्न  भी  किया  था  लेकिन  उसका
 बाबू  रामनारायण सिंह  :  उपाध्यक्ष

 यह  तो  ज़ाहिर हूं  कि  इसमें कम
 जवाब  उन्होंने  टालमटोल कर  दे  fear

 दूर  बहुत  से  मजदूर  जो  वहां  पहले  से
 उपाध्यक्ष  मेरे  कहने  का  मतलब

 काम  कर  रहे  होंगे  वह  हट  जायेंगे ।  इसके

 यह  हूं  कि  सरकार  को  ऐसा  कोई  भी  काम  नहीं  फलस्वरूप  बेकारी  इसमें  कोर्ड
 करना  चाहिये  जिससे  किसी  तरह  की  बेकारी

 सन्देह  नहीं  है
 के  के  के  के  के  के

 बढ़े  |  हज़ारी  बाग  जिले  में  में  आपको  बतलाऊँ

 किਂ  जहां  काफ़ी  संख्या  में
 तेली  लोग  रहते  हैं  श्री  भागवत  झा  भाज्ाद

 [-

 और  कोल्हू  से  तेल  पैरों  का  काम  wet  हैं  संथाल  कसे
 ?



 Pog  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  े  |  सितम्बर  १९५४  तथा  लक्षण  )  Rod

 विधेयक

 बाबू  रामनारायण सिह  जहां पर  छ  बाब  रामनारायण  सिह  :  म॑  तो  कहता

 लाख  आदमी  काम  करते  थे  वहां  अब  एक  ही  हुं  कि  जहां-जहां  आदमी  काम  कर  सकते

 हज़ार  आदमी  काम  करेंगे  |  हाथ  से  काम  हो  सकता  ऐसी  सभी  जगहों

 पर  स  तरह  की  रोक  लगा  दें  कानन  के  जरिये
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 यदि  यह  विधेयक
 कि  वहां  पर  मशीन  का  कोई  इस्तेमाल  नहीं

 रह  गया  तो  और  अधिक  मशीनें  आ  जाएंगी

 कर  किसी  भी  रोज़गार में  मशीन
 और  कितने  ही  श्रमिक  बेकार  हो  जायेंगे

 |

 का  इस्तमाल नहीं  हो  बीड़ी के  रोजगार

 बाब  रामनारायण सिंह  मेरे  कहने  का  की  तो  कोई  बात  ही  नहीं  है

 यह  मक़सद  है  कि  जैसा  अभी  किसी  ने  कहा  उपाध्यक्ष  महोदय  इस  बिल  में  एसा
 सरकार  को  कोई  अख्तियार  नहीं  ह  तहीं कर सकते कर  यह  तो  बीड़ी  के  सम्बन्ध मे

 श्री  ए०  सी०  रहा  क्या वे  इस  विधेयक
 है  ।  दूसरा  बिल  उसके  लिये  लाना  पड़ेगा  |

 का  समर्थन  कर  रहे  हें  या  विरोध
 ?

 बाबू  रामनारायण  सिंह  :
 ठीक

 ~
 अपनी  राय  दे  रहा  हूं

 ।  स  बिल
 को  आप श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  वे

 दोनों  बातें  कर  रहे  हैं  ।  कृपा  करके  वापिस  लीजिये  और  एक  दूसरा

 बिल  लाइये  ।  बीडी  मशीन  के  ज़रिये

 बाब  रामनारायण सिह  आप  इसको  नहीं  बने  तो  हाथ  से  नहीं  तोਂ  न  बने

 सपोर्ट  मानें  या  जो  यह  आप  पर  निर्भर  आखिर  बीड़ी  के  बगैर  कोई  मर  थोड़े  ही

 करता है  ।  जायगा  ।  में  ऐसा  कह  कर  जैसा  मेंने  कहा  इस

 बिल  का  विरोध  करता  हूं  और  सुझाव  देता
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  विधेयक का

 समर्थन कर  रहे  हूं  कि  यह  बिल  वापिस  लिया  जाय और  ऐसा

 उपाय  करना  चाहिये  जिसमें  art  देश  में  जहां»

 बाबू  रामनारायण सिंह  :  जसे  त्रिपाठी  जहां  हाथ  से  काम  होता  हो  वहां  हाथ  से  काम

 जी  ने  कहा  कि  सरकार  इस  तरह  की  मशीन
 होता  रहे  और  उनमें  कल  का  व्यवहार  न

 बनना  तो  नहीं  रोक  सकती  हैं  लेकिन  इतना  कमारा  एनी  मे स्क रोन  )
 तो  कर  ही  सकती  है  कि  जहां  जहां  आदमियों

 जहां  तक  सरकार  की  नीति  का  सम्बन्ध  है

 से  काम  चल  सकता  है  वहां  मशीन  से  काम  न
 स

 पर  कोई  आपत्ति  नहीं
 ।

 वास्तव
 होने  दिया  जाय  ।  यह  क़ानून  वापिस  लिया

 में  इसका  स्वागत  करती  हूं  ।  इस  कुटीर

 जाय  और  दूसरा  कानून  सरकार  द्वारा  यहां  उद्योग  में  मशीनरी  से  काम  लेना  एक  प्रगति

 पर  लाया  जाय  या  यह  कह  दीजिये  कि  मशीन
 उपाय  g  कि  हम  बीड़ी  बनाने  के  पुरा

 के  ज़रिये  बीड़ी  नहीं  अगर आप
 तरीकों  को  जारी  नहीं  रखना  चाहते  ।  यह

 ट्रों  की  मदद  करना  चाहते  हें  को  इस  तरह  से

 मदद  कीजिये
 एक  और  सन्तोषजनक बात  कि  यह

 क  के  के  क  के  के  ची
 नरी  देशी  हे

 ।
 किन्तु  में  यह  जानना  चाहती हूं

 सरदार ए०  एस०  सहगल  :  इसीलिये
 कि  सरकार इस  बात  के  लिए  क्या  पग  er

 टेक्स लगा  दिया  ह
 देगी  कि  यह  मशीनरी  सब  कुटीर  उद्योग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  मशीन  द्वारा  वालों को  मिल  सके  ।  इस  सम्बन्ध में  सरकार

 बीड़ी  उत्पादन  को  oe em  बन्द  कर
 ने  क्या  योजना  बनाई  है  ।  में  आदा  करती  हं

 चाहते  वे  केवल  उत्पादन-झामक
 से  ae

 कि  जो  लोग  बेकार  हो  रहे  हें  उनकी  सहायता

 नहीं
 हैं  ।

 के  लिए  आप  तुरन्तਂ  पग  उठायेंगे  ।



 १९०९  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  २०  सितम्बर  १९५४  तथा  लवण  विधेयक  १९१०

 इस  समय  १  आने  की  १०  बीड़ियां
 लगाना  उचित  नहीं  होगा  क्योंकि  उससे  कुछ

 मिलती  हें  ।  जब  बीड़ी पर  ३  रुपय क  शुल्क  गरीब  मज़दूरों  विशेषतः  स्त्री  मजदूरों

 लग  तो  एक  आने  की  ६  का  श्रम  बच  जायगा  या  हलका  हो

 बीड़ियां  मिलेंगी  इस  लिए  उपभोक्ता  को  क्या  जिन्हें  बड़े  अस्वस्थ  वातावरण  में  यह  काय

 सुविधा दी  गई  है
 ?

 गरीब  आदमी इसे  कसे
 करना  पड़ता  हूं  ।  मशीन  के  अंतगर्त

 खरीद  क्योंकि  उनके  लिए  यह  एक  कौन  से  औज़ार  आ  जाते  हें  इस  की  न  तो  कोई

 आवश्यक वस्तु  है  ?  सूचना  हमें  दी  गई  हे  और  न  वित्त  उपमंत्री

 किए  ato  गुहा  में  यह  नहीं  समझ  ने  ही  इस  विषय  में  कुछ  कहा  है  ।

 सका  कि  इस  विधेयक  से  बीड़ी  का  मूल्य  बम्बई  तथा  अन्य  स्थानों  में  बीड़ी  बनाने

 बढ़  जायगा  ।  इसका  मूल्य  तो  उतना  ही  का  कार्य  स्त्री  मजदूरों  द्वारा  किया

 रहेगा  जाता हैे  ।  ऐसे  गन्दे  वातावरण  में  कार्य  करने  से

 कुमारी  एनोमेस्क्रीन  :  यह  अभी  देखना  हे  बीड़ी  पीने  वालों  के  स्वास्थ्य  पर  भी  बुरा

 कि  ३  रुपया  प्रति  हज़ार  का  शुल्क  लगाने  का
 प्रभाव  पड़  सकता है

 ।  इस  कारण  कुछ  काम

 क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  में  इस  विधेयक का  औज़ारों  से  किये  जाने  की  अनुमति  होनी

 थन  करती  ।  चाहिये  ।

 alo  ato  यदि  हमारे  यहां  मशीनों  का  उपयोग

 :
 खंड  २  में  कहा  गया  है  कि  उन  बीड़ियों  करने  की  अनुमति  रहेगी  तो  पाकिस्तान

 पर  जो  कि  मशीनों  की  सहायता  से  बनाई  वाले  निश्चय  ही  सस्ती  होने  के  कारण  हमारे

 गई  हें  ३  रुपये  प्रति  हज़ार  का  शुल्क  लगाया  यहां  की  बीड़ियां  खरीदेंगे  ।  इस  प्रकार  निर्यात

 जायगा  |  इस  विषय  में  सरकार  का  उद्देश्य  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  इसी  प्रकार

 क्या हे  ?  सफाई  से  बनी  बीड़ियों  की  अफ्रीका  तथा

 और  कारणोंਂ  के  विवरण  से  अन्य  दक्षिण  पूर्वी  एशिया  के  देशों  में  भी  काफी

 यह  प्रतीत होता  हैं  कि  सरकार  बीड़ियों के  खपत  हो  सकती  हैं  ।  किन्तु यदि  इसी  प्रकार

 उत्पादन  व्यय  में  कमी  करके  कुछ  आय  प्राप्त  गन्दे  स्थानों  में  तथा  पुराने  ढंग  से  बीड़ियां

 करना  चाहती  है  और  वित्त  उपमंत्री  के  भाषण  बनती  रहीं  तो  हमारा  निर्यात  नहों  बढ़

 से  यह  स्पष्ट  है  कि  वे  इस  मशीन के  प्रयोग  पर  सकता हे

 पूर्णरूप  से  प्रतिबन्ध लगाना  चाहते  हें  ।  यदि  यदि  मशीन  की  सहायता  से  बनाने

 सरकार  का  ह. उद्दर्य  आय  प्राप्त  करना  तो

 ३  रुपय  की  दर  अत्यधिक  यदि  मशीन
 के  उपाय  को  निरुत्साहित  ही  करना  है  तो

 उत्पादन  शुल्क  के  स्थान  पर  उपकर  लगाना
 प्रतिबन्ध  लगाना  तो  यह  प्रतिबन्ध

 अधिक  उपयुक्त  होगा  जिससे  इस  उपकर  का

 प्रभावोत्पादक सिद्ध  होगा  उपयोग  बीड़ी  बनाने  वाले  मज़दूरों  की  ददा

 सुधारने में  किया जा  सके  । बीड़ी  के  अन्तिम  रूप  से  तेयार  होने  में

 कई  क्रियायें  करनी  पड़ती  हें  ।  इसमें  कहीं
 में  संशोधन का

 कहीं  पर  मशीनों  के  साथ  कुछ  औज़ारों  का
 श्री

 ए०  ato  गुहा

 विरोध  करता  हूं
 ।

 उपयोग  भी  पत्तियों  आदि  को  विशेष  प्रकार

 तथा  आक्रमण  का  काटने  के  लिये  किया  जाता
 |  कि  || for

 हं अतः  इन  के  उपयोग  पर  क्रतिबन्म  किया  गया  तथा  अस्वीकृत हुआ  ]



 १९११  चन्द्र नगर  विधेयक  २०  सितम्बर  १९५४  चन्द्र नगर  विधेयक  १९१२

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 पर  हस्ताक्षर  हो  जाने  के  ९

 ”
 खण्ड  २  विधेयक  का  अंग  बने  |  १९५२  को  हुआ  था  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  चन्द्र नगर  का  प्रशासन हमारे  हाथों  में

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |  आने  से  लेकर  अब  तक  वहां  का  कार्य  संचालन

 खण्ड  ३  तथा  ४,  खण्ड  १,  ares  तथा  भारत  सरकार  नियुक्त

 पति  द्वारा  नाम  निर्देशित  मन्त्रणादात्री
 परिषद्

 अधिनियम  qa  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।
 की  सहायता  से  कर  रहा है  द्यासनीय

 श्री  ए०  सी ०  गुहा  में
 प्रस्ताव  करता  कार्यों  के  चन्द्र नगर  वैदेशिक  कार्य

 म॑  वलय  के  प्रशासकीय  नियंत्रण  के  अन्तर्गत
 कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।'

 रहा  हैं  ।

 में  कुछ  माननीय  सदस्यों  की  बातों
 किन्तु  सरकार  ने  यह  आश्वासन  दिया  था

 का  उत्तर  दे  सकता  हूं  ?
 कि  wart  के  अन्तिम  प्रशासकीय  ढांचे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  सभी  कुछ  कहा  का  विनिश्चय  चन्द्र नगर  के  लोगों  के  परामर्श

 जा  चुका  ह  और  माननीय  मंत्री  को  बोलने  से  किया  जायगा  |

 का  अवसर  देने  के  परिणामस्वरूप  कुछ  १९५३  के  अन्त  के  लगभग इस  प्रशन

 नीय  सदस्यों  को  भी  अवसर  देना  होगा  |
 की  जांच  पड़ताल  करने  तथा  सरकार  को

 sit  ए०  ato  गुहा
 :  ठोक  में  बोलने  मन्त्रणा  देनें  के  लिये  एक  व्यक्ति  के  आयोग

 का
 इतना  इच्छुक  भी  नहीं  हूं

 ।  की  नियुक्ति  की  गई  जिस  डा०

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  नाथ  झा  थे  ।  डा०  झा  चन्द्र नगर सत्तर

 बक  ae
 ये  ।'

 }
 से  अधिक  लोगों  से  मिले  तथा  निजी  रूप  सेਂ विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  एवं  वहां  के  राजनीतिक संगठनों  से  उन्हें

 बहुत  से  स्मरण  पत्र  तथा  टिप्पणियां आदि

 मिलीं  ।  १८  दिसम्बर को  उन्होंने  भारत

 चन्द्र नगर  विधेयक
 कार  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  |

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०
 भारत  सरकार  ने  ८  मई  को  झा  आयोग

 :
 में  प्रस्ताव करता  हुं  :  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  म  अपना  निर्णय

 चन्द्र नगर  के  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  दिल  किया  ।  इसके  क  इस  विषय  में

 में  विलय  और  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  पश्चिमी

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  कक  जंगल  सरकार  के  परामर्श  से  यह  विधेयक

 बनाया गया  था इस  सम्मानित  सभा  के  सदस्य  चन्द्र नगर

 की  घटनाओं  सेਂ  भली  भांति  परिचित  इस  संविधान  के  अनुच्छेद  ३  के  अन्तर्गत  इस

 कारण  मैं  बहुत  संक्षेप  में  बोल  सकता  हूं
 ।

 विधेयक  को  विधान  सभा  के  सम्मुख

 मोटे  तौर  जून  १९४९  में  चन्द्रवीर  इस  विधेयक  को  संसद्  में  स्थापित  करने

 तथा  इसके  उपबन्धों  के  बारे  में  उनकी  सम्मति के  लोगों  ने  लोकमत  के  द्वारा  भारत  में

 यन  के  लिये  मत  दिया  था  ।  प्रशासन  का
 लेने के  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  यह

 हस्तांतरण २  १९५०  को  हुआ  था  तथा  सम्मति  मिल  गई  है
 ।

 अब  यह  विधेयक  इस

 हस्तांतरण  पेरिस  में  विलय  सन्धि  सभा  कें  सम्मुख  उपस्थित है  |
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 विधेयक  के  विस्तृत  खण्डों  को  लेने  से  का  पता  लगायें  कि  कया  चन्द्रवीर  का

 निधित्व  केन्द्रीय  विधान  सभा  में  किया  जा qa  में  यह  चाहुंगा  कि  जितने  समय  से

 चन्द्र नगर  में  भारत  सरकार  का  प्रशासकीय  सकता ह  इसकी  जांच  की  जा  चुकी  है  और

 नियंत्रण  हमने  वहां  की  वार्षिक  कमी  को  यह  पता  wat हैं  कि  वहां  की  जन  संख्या  कम

 पूरा  करने  के  लिये  उस  पर  लगभग  ५  लाख  होने  के  कारण  ऐसा  होना  सम्भव  नहीं  है  |

 रुपया  व्यय  किया हैं  ।  चन्द्र नगर  को  राजस्व
 सिफारिश  संख्या  १६  यह  है  कि  हमें  इस

 सम्बन्धी  कमी  को  पुरा  करने
 के  लिये  पश्चिमी

 बात  का  पता  लगाना  चाहिये  कि  क्या

 बंगाल  सरकार  को  लगभग  बारह  से  सोलह  नगर  की  नगर  पालिका  को  जिसे  निगम

 लाख  रुपये  का  अनुदान  देने  का  भी  वचन  दे
 कहना  अपनी  निधि  की  कमी  को  पुरा

 दिया  ह  ।  साथ  ही  वहां  की  विभिन्न  विकास
 करने  के  लिये  उसे  उत्पादन  तथा  अन्य  आय  में

 योजनाओं  की  लागत  में  भी  हमारा  बहुत  बड़ा
 से  कुछ  अंश  मिलना  चाहिये  अथवा  नहों  ।

 अंश है  ।  यह  लागत  भारत  पश्चिमी
 ऐसा  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  क्योंकि

 बंगाल  सरकार  तथा  चन्द्र नगर  की  नगर
 चन्द्र नगर  का  निगम  अपनी  निधि  में  वृद्धि

 पालिका  मिल  कृर  लगायेंगी  ।  झा  आयोग  की  करों  के  द्वारा  करेगा  ।

 मुख्य-मुख्य  सिफारिशें  यह  हूं  कि  चन्द्र नगर  को

 qfeqat  बंगा  में  मिला  दिया  उसको
 तत्पश्चात्  सबसे  मुख्य  प्रश्न  निगम  का

 आता  है  ।  झा  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि
 उप-विभाग  का  मुख्यालय  बना  दिया  जाये

 वहां  के  निगम  को  जेसी  साधारणतः  पश्चिमी
 और  वहां  का  प्रतिनिधि  पश्चिमी  बंगाल

 बंगाल  की  नगर  पालिकाओं  को  शक्ति  दी

 विधान  सभा  में  रहे  तथा  वहां  के  लोगों  को  जाती  उससे  अधिक  शक्ति  दी  जानी  चाहिये  ।
 भारतीय  नागरिकता  दिलाने  के  लिये  ara

 जब  यह  मामला  बंगाल  विधान  सभा  के

 हीਂ  कार्यवाही  कीਂ  जाये  |  अब  सभा  के  सम्मुख
 सम्मुख  लम्बित  था  तो  पश्चिमी  बंगाल  के

 यह  जो  विधेयक  रखा  गया  हूँ  इसमें  सारी  बातें
 मुख्य  डा०  राय  ने  कहा  था  कि  विधेयक

 आ  गई  प्रतिवेदन  में  सिफारिशों  के  सोलह  तैयार  किया  जा  चुका  है  और  आशा  हैं  कि

 विभिन्न मद  है  ।  जेसा
 कि

 में  कह  चुका  चार
 बंगाल  विधान  सभा  के  आगामी  सत्र  में

 अत्यन्तावश्यक  मद  जो  इस  विलय कारी
 चन्द्र नगर  निगम  विधेयक  वहां  की  विधान

 में  आ  सकते  इसमें  रख  दिये  गये  हैं  ।
 सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया  जायगा  ।  कुछ

 सिफारिशें  इस  प्रकार  की  हें  जो  इस
 अन्य  मद  चन्द्र नगर में  फ्रांसीसी  भाषा के

 में  नहीं  रखो  जा  जिन  पर
 अध्ययन  को  जारी  रखने  संग्रहालय  तथा

 केवल  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  सिफारिश
 फ्रांसीसी  संस्कृति  के  एक  हाल  की  स्थापना

 संख्या ४  यह  है  कि  न्यायिक  पदाधिकारी  को

 कांसी सी  विधियों  को  लागू  करने  तथा
 निःशुल्क  प्रारम्भिक  शिक्षा  की  व्यवस्था

 हिन्दी  की  शिक्षा  देने  तथा  वहां  कुटीर तगर  में  फ्रांसीसी  विधियों  को  बनायें  रखने

 आदि  के  सम्बन्ध  में  जांच  करनी  उद्योगों  को  बनाये  रखने  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 इन  चीज़ों  को  इसਂ  विधेयक  में
 इसके  लिये  कायंवाही  की  जा  चुकी  है  ।  एक

 लित  नहीं  किया  जा  सकता  किन्तु इस  विषय
 दूसरी  आवश्यक  सिफारिश  यह  है  कि  जहां

 में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  ओर  सेਂ  कोई
 कहीं  बचत  हो  सके  उसे  करने  के  लिये  चन्द्र नगर

 सन्देह  न  उत्पन्न  हो  में  डा०  राय  द्वारा  बंगाल
 के  आय-व्यस्क  का  बड़ी  सावधानी  से  निरीक्षण

 कया  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  किया जा  चुका  है  ।  की  विधान  परिषद्  में  दिये  गये  भाषण का

 सिफारिश  यह  की  गई  थी  कि  हम  इस  बात  संक्षिप्त  विवरण  बताना  जो  उन्होंने



 नम्बर १९१५  चन्द्र नगर  विधेयक  २०  सि  ॥  सी  ७  १९५४  चन्द्र नगर  विधेयक  १९१६

 [at  अनिल  के०

 झा  आयोग  की  विभिन्न  सिफारिशों  को  इसके  अतिरिक्त  कुछ  संशोधन  इन  के

 fad  करने  के  सम्बन्ध में  दिया था  ।  भारत  प्रस्तुत  हो  जाने  के  बाद  विधेयक  पर  चर्चा

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  मिल  कर  आरम्भ  होगी  ।

 तय  किया हूं  कि  वे  चन्द्र नगर  की  विभिन्न  मं श्री  तुषार  चटर्जी

 विकास  योजनाओं  पर  धन  व्यय  करेंगी  ।  वहां
 प्रस्ताव  करता  हुं  कि  :

 एक  निगम  की  स्थापना  करने  का  भी  निश्चय
 विधेयक  पर  चन्द्र नगर  की  जनता

 किया  जा  चुका  हैं  ।  बंगाल  के  नगर  पालिका
 का  मत  जानने  के  लिये  इसे  १९५४

 अधिनियम  में  वयस्क  मताधिकार  की  व्यवस्था

 नहीं  थो  किन्तु  इस  विधेयक  में  इसकी  व्यवस्था
 के  प्रथम  सप्ताह  तक  परिचालित  किया  जाय  ।''

 भी  कर  दी  गई  ह  ।  राज्य  सरकार  ने  समय
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 मेरा  संशोधन  यह  हं  .  .  .  .  .
 समय  पर  निगम  को  अनुदान  देने  के  विचार  से

 एक  निधन  निधि  एकत्र  करने  की  भी  व्यवस्था  विधेयक  २१  सदस्यों  की  एक
 ॥

 की  है  ।  विलय  हो  जाने  के  पश्चात्  चन्द्र नगर  में  प्रवर  समिति  को  सौंपा  .  .  .

 फ्रांसीसी  संस्कृति  को  कायम  रखने  तथा

 उसके  विकास  के  लिये  भी  योजना  बनाई
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  संशोधन  में

 गई  हे
 ।  प्रारम्भिक  शिक्षा  निःशुल्क  दी  जायगी

 जिन  सदस्यों  के  नाम  क्या  आपने  उनकी

 सम्मति ले  ली  ह  ? और  फ्रांसीसी  प्रशासन  की  देख-रेख  में  चलाये

 शी  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  जी  हां  । जाने  माध्यमिक  स्कूलों  का  प्रशासन

 अब  पर्चियों  बंगाल  सरकार  करेगी  ।  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 नगर  कालेज  को  चलाते  रहन  का  उत्तरदायित्व  विधेयक  को  २१  सदस्यों  की  एक

 भी  राज्य  सरकार  पर  होगा  ।  प्रशासक के  प्रवर-समिति  को  श्रीमती  सुचेता

 निवास  के  कुछ  अंश  का  उपयोग  संग्रहालय  के  श्री  एन०  सी०  श्री  तुषार

 किया  जायगा  जिसमें  के  पंडित  ठाकुर  दास  हो  श्री

 नेमीचन्द स्मृति-चिन्हों  तथा  ऐतिहासिक  अवशेषों  को  श्री

 रखा  जायगा  |  भारत  सरकार  इसीਂ  श्री  शिवमूर्ति  कुमारी  एनी

 भाल  के  लिये  दो  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  श्री  अविनाश  लिंगम  श्री  सी०  आर०

 की  हैं
 ।  श्री  माधव  श्री  साधन

 डा०  रोम  सिंह  ,  श्री  ए०  वी०

 अन्त  में  मुझे  निवेदन  यह  करना है
 कि  श्री  वी०  बी०  श्री  अमजद  को

 डा०  झा  को  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  टी०  के०  पंडित  डी०  एन०

 श्री  अच्युतन  तथा  प्रस्तावक  जिस  के  सदस्य का  पूरा  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  जैसा  कि

 डा०  wa ने  आश्वासन  दिया है  ।  यह
 सौंपा  और  इसे  २७  १९५४

 इस  सभा  द्वारा  बिना  किसी  संशोधन  को  या  उससे  पूर्व  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करने  का  अनुदेश  दिया  । के  पारित  कर  दिया  जाना  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  विधेयक के  प्रस्तावक

 gar  पके  नाम  का  कया  हुआ
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 (for)  विधेयक

 १९१८

 श्री  वेंकटरामन ,  )
 :

 मेरी  सम्मति  किन्तु  सरकार  के  निर्देशानुसार  माध्यमिक

 पाठ्यालायें  तथा  चिकित्सालय नहीं  ली  गई  हे  ।  में  इस  प्रवर-समिति  का

 सदस्य  नहीं  होना  चाहता  हूं  ।  में  इस  संशोधन  के  अधीन  होंगे  ।

 का  विरोध  करता  हूं  |

 झा  आयोग ने  यह  भी  सिफारिश की  हैं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  में  इस

 कि  राज्य  की  विधान-सभा  में  चन्द्र नगर
 धन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 लिये  स्थायी  रूप  से  एक  स्थान
 का

 उपबन्ध

 मेरे  सामने  इस  समय  केवल  एक  ही
 किन्तु  सरकार  यह  है ंकि  केवल

 संशोधन  हे  जो  श्री  तुषार  चटर्जी  का  अब
 अंगले  चुनाव  तक  ही  यह  उपबन्ध  रहेगा  ।'

 इस  विधेयक  तथा  संशोधन  पर  चर्चा  प्रारम्भ
 इसी  प्रकार  जिस  निधन-निधि  से  वहां  की

 होती हैं  ।
 जनता  को  अनेक  लाभ  होते  थे  उसके  लिये

 श्री  तुषार  चटर्जी  :  मेंने  जो  संशोधन
 मनो  रंजन-कर  का  कुछ  भाग  देने  के  सम्बन्ध  में

 रखा  ह  वह  इसलिये  नहीं  रखा  है  कि  इस  भी  सरकार  मौन है  ।

 विधेयक  को  पारित  करने  में  विलम्ब

 श्री  अनिल  क्र  चन्दा :  मेंने  डा०  राय बल्कि  इसलिए  कि  इस  विधेयक  में  चन्द्र नगर

 को  पश्चिमी  बंगाल  में  विलय  करने  का  केवल  के  भाषण  का  उद्धरण  देते  हुए  कहा  था  कि  इस

 औपचारिक  उल्लेख है  ।  चन्द्र नगर  की  जनता  निधि  को  यथावत्  रखा  जायगा  और  इसे

 ने  समय  समय  पर  जो  विरोध  प्रकट  किये  उतना  ही  अनुदान  fear  जायेगा  जितना

 फ्रांसीसी  प्रशासन के  समय  दिया  जाता  था
 वे  भी  विचारणीय हें  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हम

 यह  काम  जल्दी में  कर  ह... निधि न्रठ  ।  इससे  केवल  श्री  तुषार  चटर्जी
 :

 तब  तो इसमें मुझ  से

 वहां  की  ही  अपितु  पांडिचेरी  की  जनता  भूल  हो  गई  ।
 फिर  मेरा  अभिप्राय  यह  है

 पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  कि  वे  लोग  यह  चाहते  हे  कि  सरकार  यह

 चन्द्र नगर  के  बंगाल  में  विलय  का  प्रदान  घोषणा  करे  कि  पश्चिमी  बगान  में  उन्हें  उचित

 सम्मान  के  साथ  रखा  जायगा  | कोई  नया  प्रश्न  नहीं  हें  ।  यदि  केवल  विधेयक

 से  ही  काम  चल  जाता  तो  सरकार  पिछले  वर्ष  माननीय  उपमंत्री  कहते  हें  कि  पश्चिमी

 भी  ऐसा  कर  सकती  थी  ।  पश्चिमी  बंगाल  के
 बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  पहले  ही  सब  बातें

 मुख्य  मंत्री  ने  यह  वचन  दिया  था  नि  वहां  एक  स्वीकार  करने  at  वचन  दिया  किन्तु  हमें
 निर्गम  स्थापित  किया  किन्तु  अभी  तक

 यह  कहते  हुए  बड़ा  खेद  होता  ह  कि  उनकी

 ऐसा  नहीं  सका  है  |  वहां  के  संयुक्त  दल  की  बातों  पर  हमें  विश्वास  नही ंहे  ।  वे  कभी  कुछ
 ओर

 समे  बहुत  विरोध  होने  के  उपरान्त  सरकार
 कहते  हें  और  कभी  कुछ  |

 ने  झा  आयोग  नियुक्त  किया  था  ।  उस  आयोग

 की  सिफारिशों  के  विषय  में  प्रधान  मंत्री  नें
 भारत  सरकार  को  यह  न  भूलना  चाहिए

 कि  चन्द्र नगर  का  शासन  अभी  तक  उसने  अपने
 २३  मार्चे

 को  सभा  में  कहा  था  कि  वे
 हाथ  में  रखा  है  उसका  शासन  पश्चिमी

 रूपेण  स्वीकार  कर  ली  किन्तु  बाद  में

 सरकार  ने  अपने  निर्णय  में  परिवर्तन  कर
 बंगाल  को  सौंपते  समय  वहां  के  निवासियों

 को  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताना  चाहिए  कि  उनके
 लिया  |  उदाहरण के  झा  आयोग ने

 सिफारिश  की  थी  कि  न  केवल  प्राथमिक
 साथ  किस  प्रकार  का  बर्ताव  किया

 जायेगा
 ।

 qIsarara  अपितु  माध्यमिक  पाठ्यालायें  हमारी यह
 मांग  हूँ  कि  चन्द्र नगर

 तथा  चिकित्सालय  भी  निगमਂ  के  अधीन  रहेंगे  विधेयक को  इस  प्रकार  &  पुनः  प्रारूपित
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 श्री  तुषार

 किया  जाय  कि  जिस  से  वहां  के  लोगों  को  कोई  देशभक्तों  ने  जन्म  लिया  ।  यही  वह  पवित्र

 शिकायत  न  रहे  ।
 स्थान  है  जहां  श्री  अरविन्द

 घोष
 ने  भाग  कर

 ली  थी  जब  कि  अंग्रेज़  उनका  पीछा  कर वास्तव  में  उनकी  मांगें  क्या  हें  ?  बात

 यह  है  कि  स्वतन्त्रता-आन्दोलन  करते  करते  रहे थे  ।

 उन  लोगों  ने  अपने  लिये  कुछ  विशेष  अधिकार  यद्यपि  हम  अंग्रेजों  तथा

 प्राप्त  किये
 थे  ।  एक  अधिकार

 यह  है
 कि  अपने

 सीटों  का  भारत  में  आधिपत्य  पसन्द  नहीं
 नगर  के  प्रबन्ध  पर  उनका  निजी  नियंत्रण  करते  तथापि  हमें  यह  मानना  पड़ता  कि

 था  ।  उनके  इस  प्रकार  के  अधिकारों  को  हमें
 नगर  वालों  को  फ्रांस  की  आधीनता  में  कुछ

 बनाए  रखना  चाहिए  |
 विशेष

 स्थानीय  अधिकार  प्राप्त  थे  ।  वहां की
 एक

 बात  और  है  ।
 वह  यह

 कि
 झा  आयोग  नगर  पालिका  एक  प्रकार  की  नगर-पंचायत  थी

 के  प्रतिवेदन  में  परिशिष्ट  संख्या  १,  २  और  ३  जो  नगर-पालिका  के  ही  नहीं  और  भी  अनेक

 विद्यमान  किन्तु  हमें  जो  प्रतिलिपि  दी  गई  कर्तव्य  पुरे  करती  थी  ।  कलकत्ते  में  मेयर  का

 हैं  उसमें  परिशिष्ट  ३  नहीं है
 ।  ऐसा  क्यों  किया  जब  प्रथम  चुनाव  तो  श्री  देशबन्धु

 गया
 ?

 उस  परिशिष्ट  में  सब  दलों  की
 ओर

 के
 चितरंजन दास  चुने  गए  थे  ।  किन्तु  चन्द्र नगर

 ज्ञापन  का  उल्लेख  यह  स्पष्ट  हो  जाता  में  तो  इससे  कई  वर्ष  पहले  से  मेयर  के  चुनाव

 हे  कि  सरकार  उस  ज्ञापन  को  हम  से  छिपाना  होते आ  रहे  थे  ।

 चाहती  है
 ।

 किन्तु  स्मरण  रहे  कि  ऐसी  बातों

 से  न  केवल  हमें  अपितु  चन्द्र नगर  वालों  को  १८  जून  १९४९  को  जब  उन  लोगों  ने

 मतदान  द्वारा  भारत  में  विलय  निर्णय
 भी  सरकार  के  कार्यों  पर  सन्देह  होगा  ।

 अन्त  में  सरकार  से  पुनः  यह  निवेदन  किया  था  तब  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ने  बधाई
 के  तार

 में  कहा
 था  कि  उनकी  इच्छाओं  को करता  हुं  कि  वह  चन्द्र नगर  के  प्रदान  पर  गम्भीर  रता

 पुर्वक  विचार  करे  और  इस  विधेयक  को  इस
 ध्यान  में  रख  कर  ही  हम  चन्द्र नगर  को  भारत  में

 पिलायेंगे  ।
 प्रकार  प्रारूपित  करे  जिससे  इसकी  समस्त

 त्रुटियां  दूर  हो  जायें  और  चन्द्र नगर  के  लोगों
 क्या  इस  समय  प्रधान

 मंत्री  अपने
 शब्दों

 की  ओर  ध्यान
 नहीं  क्या  की  जनता की  इच्छा  पुरी  हो  जाये  ।

 श्री  एन०  सी
 ०  चटर्जी  :  बड़े

 की  इच्छा  पर  वे  विचार  नहीं  करेंगे  ?

 उद्देश्य  के  लिये  तो  झा  आयोग  बनाया  गया  था
 हर्ष  का  विषय  है  कि  इस  विधेयक  के  पुर:स्था-

 पन  के  समय  प्रधान  मंत्री  भी  यहां  उपस्थित  जिसके  बारे  में  श्री  तुषार  चटर्जी  नें  सब  कुछ

 बताया  है  ।  आश्चर्य  है  कि  वहां  के  समस्त  दल हैं  ।  बंगाल  तथा  भारत  के

 इतिहास  की  एक  महत्वपूर्ण  घटना  है  ।  एक
 हो  गए

 और
 उन्होंने  इस  आयोग  को

 अपना  ज्ञापन  दिया  जिसे  आयोग  ने  लगभग विदेशियों  द्वारा  अधिकृत  भूमि  भारत  को

 प्राप्त  होने  का  श्रीगणेश  होता  है  |  मंझे  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 आशा है
 कि  अगर  अगले  वर्ष  प्रधान  मंत्री  इसी  मेरे  पास  एक  पुस्तिका हैं  जिससे

 गोआ  विधेयक  भी  सभा  के  सामने  नगर  के  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  संसद  सदस्यों

 वस्तुत  करेंगे  ।  से  अपील  की  गई  है  ।

 चन्द्र नगर  वह  पवित्र  स्थान  जहां  इसके  अतिरिक्त  में  चन्द्र नगर  निवासी
 a

 PBI  रास  बिहारी  बोस  जेसे
 श्री  अरुण  दत्त  से  मिला  हूं

 ।
 उन्होंने  मुझे



 १९२१  wart  विधेयक  २०  सितम्बर  १९५४  चन्द्र नगर  विधेयक  १९२२

 सन  दिया  है  कि  पुस्तिका  का  विवरण
 पर  चन्द्रवीर  जनता  की  आवाज़  विधान

 सभा  में  पुर्णतया  नहीं  पहुंच  सकेगी सत्य  हैं  ।  पृष्ठ  २  पर  उसमें  लिखा  हे  कि  झा
 आयोग  की  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं  :

 डा०  झा  की  सिफारिशों  में  सबसे  अधिक

 उनके  कथनानुसार  जो  भी  मुख्य  मुख्य
 महत्वपूर्ण  सातवां  पद  है  |  जिसके  अनुसार

 बातें  झा  आयोग  के  समक्ष  रखी  गई  थीं  वे  उन
 एक  निगम  की  स्थापना  होगी  तथा  इस  निगम

 सभी  को  डा०  झा  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  स्थान  को  नगरपालिका  सम्बन्धी  सभी  कायें  करने

 दे  दिया  है  ।  इस  प्रतिवेदन  पर  प्रधान  मंत्री  ने
 परन्तु  आर्थिक  मामलों  में  यह  पश्चिमी

 २३  मार्च  १९५४  को  अपने  एक  वक्तव्य  में
 बंगाल  के  अधीन  होगा  ।  इस  विषय  पर  प्रधान

 कहा  था  कि  डा०  अमरनाथ  झा  की  सभी
 मंत्री  ने  भी  आश्वासन  दिया  था  ।  परन्तु

 सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया
 यक  के  खंड  ३  के  उपखंड  (२) के  अनुसार

 ए  तथा  काफी  अधिकारों  वाला  एक  निगम
 इस  निगम  का  निर्माण  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 में  स्थापित किया  जायेगा  |  तत्पश्चात्  ही  करेगी  ।  अतः  हम  लोग  यदि  इस  सम्बन्ध  में
 वेदेदिक-कार्य  उपमंत्री ने  भी  बताया  था  कि

 कोई  निदेश  देते  हे  तो  वह  उक्त  राज्य  सरकार

 झा  आयोग  को  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार
 के  अधिकारों  पर  कुठाराघात  करना  होगा  |

 कर  लियां  गया  है  ।  अब  में  चाहता  हूं  कि  आपने  इस  सरकार  को चन्द्र नगर  को  एक

 प्रधान  मंत्री  झा  आयोग  की  सिफारिशों  को  निदेश  दिया सब-डिवीजन  बनाने  का

 लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्ट  वक्तव्य

 '
 ॥

 है  यह  आदेश  उपयुक्त  है  |  परन्तु डा०  झा  की

 चन्द्र नगर  को  सब-डिवीज़न  या  जिले  स्वीकृत  सिफारिशें  ज्यों  की  त्यों  लागू  होनी

 का  प्रधान  केन्द्र  बनाया  जा  रहा  हैं  जैसी  इस  चाहिएं  ।  में  चाहता  हुं  कि  प्रधान  मंत्री

 आयोग
 की  सिफारिश  थी ।  दूसरे  चन्द्र नगर  यह  आश्वासन दें  कि  यह  निगम केवल  नाम

 पश्चिमी  बंगाल  विधान-सभा  के  लिये  एक  के  लिए  नहीं  होगा  वरन्  इसे  शिक्षा  आदि

 सदस्य  चुना  जाना  चाहिए  ।  मेंने  प्रधान  मंत्री  सम्बन्धी  सभी  अधिकार  दिए  जायेंगे  तथा  कर

 से  इस  विषय  में  वार्ता  की  थी  तथा  उन्होंने  भी  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  नियंत्रण  में

 बताया  कि  इसे  समाप्त  करने  की  कोई  वह  लगा  सकेगा  |  डा०  राय  ने  कुछ  भी  कहा

 वना  नहीं  परन्तु  विधेयक  के  खण्ड  ६  में  दिया  परन्तु  भारत  के  प्रधान  मंत्री  का  आश्वासन

 हुआ  है  कि  चन्द्र नगर  पश्चिमी  बंगाल  विधान  इस  प्रकार  का  होना  चाहिए  जिससे  चन्द्र नगर

 सभा  का  एक  अतिरिकत  निर्वाचन  क्षेत्र  बनाया  की  जनता  संतुष्ट  हो  सके  ।  और  इसीलिए  में

 जायेगा  जिसमें  राष्ट्रपति  की  इच्छानुसार  अन्य
 जोर  दे  रहा  हूं  कि  जिन  चार  बातों  के  सम्बन्ध

 भाग  भी  जोड़े  जा  सकते  हें  ।  तथा  इस  में
 वचन  दिए  गए  हूँ  उनका  पूर्णरूप से  पालन

 सत्र  से  एक  सदस्य  का  सीधा  चुनाव  होगा  ।  चाहिए  परन्तु  यदि  इन  वचनों  पर

 राष्ट्रपति  की  इच्छानुसार  अन्य  भाग  भी  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  तो  चन्द्र नगर  की

 जनता  के  तथा  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  में  लगे  हुए जोड़े
 जा

 सकते  ह  इस  वाक्य  से  जनता  के  मन

 में  आशंका  पैदा  हो  गई  क्योंकि  सिफारिश
 लोगों

 के  हृदय  दूर  टूक  हो  जायेंगे |  इसके

 विपरीत  यदि  इन  वचनों  का  पालन  किया  गया
 में  केवल  चन्द्र नगर  से  ही  एक  सदस्य  के  चुनाव

 तो  इन  अन्य  विदेशी  बस्तियों  में  102.0  स्वतन्त्र
 के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  था  ।  अतः  यह  सम्भव

 है
 कि

 चन्द्र नगर  वासियों  की  पूर्ण  सहमति  इस
 होने  की  इच्छा  जाग्रत  होगी  ।

 विधेयक  को  न  मिल  क्योंकि  वे  समझ  इस  विधेयक के  खंड  ५  के  अंतगर्त

 सकते  हें  कि  अन्य  भागों  के  इसमें  जाने
 पा
 (a4  कि  हुगली

 से  निर्वाचित  सदस्य  ही



 १९२३  चन्द्र नगर  विधेयक  २०  सितम्बर  १९५४  चन्द्र नगर  विधेयक  १९२४

 एन०  सी
 ०

 लोकसभा  में  चन्द्र नगर  का  प्रतिनिधित्व  करेगा  श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  में  एक

 तो  उसके  अनुसार  में  ही  वह  सदस्य  हूंगा  और  स्पष्टीकरण
 चाहता हूं

 ?

 में  इस  उत्तरदायित्व को  उठाने  में  अपना  बड़ा  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रधान  के

 सौभाग्य  समझता  हूं
 |

 कुछ  मास  हुए  चन्द्र नगर  भाषण के  च्  |
 में  हुगली  ज़िला  राजनीतिक  सम्मेलन  मेरे

 थ्रो  एस०  ato  राम स्वामी  :  उपमंत्री

 सभापतित्व  में  हुआ  था
 ।

 उसके  सम्बन्ध  में

 लोगों ने  बड़ी  आलोचना की  थी  तथा  कुछ  ने

 ने  चन्द्र नगर  की  जनसंख्या  ५०,०००  बताई है  ।

 में  मतदाताओं  की  संख्या  २५,०००  मान
 मुझ से  पुछा  भी  था  चन्द्र नगर  हुगली

 ज़िले  का  भाग  नहीं  है  तब  यहां  यह  सम्मेलन
 लेता  हूं  ।  क्या  झा  समिति  की  यह  सम्मति

 कि  २५,०००  मतदाताओं  की  ओर  से  विधान
 क्यों  किया  जा  रहा  है  |  उस  समय  मेंने  भविष्य

 वाणी  की  थी  किः  ae  हुगली ज़िले  में  ही

 सभा  में  एक  सदस्य  होना
 चाहिए ?

 मिलाया  जायेगा  तथा  मुझे  अब  प्रसन्नता  है  कि  प्रधान  मंत्री  तथा  बंदेदिक-कार्य  एवं  रक्षा

 यह  अब  हुगली  निर्वाचन-क्षेत्र  के  साथ  ही  साथ  मंत्री  जवाहरलाल  :  यह  एक

 a
 उन्नति  की  ओर  अग्रसर  हो  रहा  हैं  ।  सीधा-सादा  और  औपचारिक  विधेयक  Q

 तथा  माननीय  सदस्य  के  इस  कथन  से  कि  इस
 में  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  श्री  अरुण  चन्द्र

 दत्त  आदि  की  चार  मांगों  कीਂ  ओर  दिखाऊंगा
 विधेयक  पर  विचार  करने  का  यह  एक

 हासिल  अवसर हैं  में  पूर्णतया  सहमत हुं  ।  जैसे
 तथा  आशा  करूंगा  कि  वे  इनका

 पूर्ण  उत्तर  देंगे  ।  प्रथमतः  वे  चन्द्र नगर  से  एक
 ही  हम  यह  विधेयक  पारित  करेंगे  वेसे  ही

 भारत  के  एक  अन्य  छोटे  भाग  से  वैदेशिक
 प्रतिनिधि  के  चुनाव  अधिकार  चाहते  हें  ।

 शासन  का  स्वधा  अन्त  हो  जायेगा  |  भारत  के
 दूसरे वे  ware  में  निगम  चाहते  हें  जिसको

 स्वतन्त्रता  प्राप्त  कर  लेने  के  भी  कुछ साधारण  निगमों  से  अधिक  अधिकार  हों  ।

 छोटे  छोटे  क्षेत्र  भारत  में  रहे  जो  कि  अभी  तक
 तीसरे  वे  सन्तुष्ट  चन्द्र नगर  तथा  चौथे  केन्द्र  से

 स्वतन्त्र  नहीं  हें  तथा  इनको  स्वतन्त्र  कराने  के
 घन  की  सहायता  चाहते  हें  ।  इसी  आधार  पर

 लिए  हम  औपचा  रिक  क * धैयंपुर्वक  आगे  बढ़  रहे  हैं
 में  प्रधान  मंत्री  से  चार  स्पष्ट  आश्वासन

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अत्यधिक  aa  के  लिए
 चाहता  हूं  ।  पहला  प्राथमिक  और  माध्यमिक

 हमारी  आलोचना  भी
 की  हे

 ।  परन्तु  फिर  भी
 शिक्षा  तथा  कर  सम्बन्धी  पर्याप्त  अधिकारों

 हम  उसी  माग  पर  चलते  क्योंकि  हम
 वाला  निगम  ।  दूसरे  धन  काफी

 x
 शान्ति  से  इन  झगड़ों  को  सुलझा  कर  दूसरों  के

 सहायता  दी  जाये  यदि  आप  सही

 बताने में  समे  नहीं  तब  केवल  यह
 सामने  आदर्श  प्रस्तुत  करना  चाहते  हें  और  यह

 भी  चाहते  हें  कि  बाद  में  कटता  का  अंश  ष
 आश्वासन दे  दें  कि  उन्हें ये  सहायता

 मिलेगी  अथवा  नहीं  ।  तीसरे  तीन  वर्षों  में
 न  रह  जाये  |  इसीलिए  यह  एक  आनन्ददायक

 तथा  ऐतिहासिक  अवसर  है  ।.
 धीरे  धीरे  विधि  का  परिवहन  किया  जाये

 क्योंकि  चन्द्र नं गर  में  फ्रांसीसी  विधि  का  प्रचलन  इसके  पइचात में सदन में  सदन  को  याद  दिखाऊंगा

 था  और  विधेयक  के  खंड  १९  (३)  में  यह  fe  यह  विलय  का  एक  औपचारिक  विधेयक

 अवधि  केवल  एक  वर्ष  रखी  गई  है  ।  तथा  चौथे  क्योंकि  संविधान  अनुसार  इसकी

 चन्द्र नगर  का  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  इसका  हैं  ।  इस  प्रकार  के  विधेयक  में

 पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा  में  हो  ।  चन्द्रदृगर के दासनਂ के  शासन  के  में  वस्तुत
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 |
 |  a व्य  न्र न्र  इसका  देन  T  shirt रण  देना  बिल्कुल  ठीक  नहीं  है  4  Pat  डा०  अमरनाथ  झा  ने  अपने

 विलय  भारत  में  afer  पश्चिमी ही  वेदन  में  ऐसे  अधिकारों  का  उल्लेख  किया  हैं

 बंगाल  में
 होने  जा  रहा है  ।  कुछ  कार्य  जो  कि  सभी  नंबर  पालिकाओं  को  प्राप्त  है  ।

 राज्य  सरकार  को  करने  होंगे  तथा  कुछ  भारत  एक  या  दो  इनके  अलावा  भी  हूं  ।  इसलिए  डा०

 सरकार  को  ।  यदि  हम  इस  विधेयक  में  अमरनाथ  झा  नें  तो  निगम  के  अधिकारों  से

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  के  कार्यों  की  सूची  भी  कहीं  अधिक  अधिकार  रखे  हें  ।  तो  निगम

 चाँद  रखने  मात्र  से  क्या  लाभ  ।  विलय देने  तब  हम  न  केवल  पथभ्रष्ट  ही  हो  रहे

 अपितु  में  समझता  हूं  कि  ऐसा  करना  सम्बन्धी  विधेयक  में  निगम  शाब्द  रखने  से  कोई

 हमारे  लिए  उपयुक्त  न  होगा  ।  लाभ  जबकि  उसके  अधिकारों  का  वर्णन

 न  हो  ।  भारत  सरकार  तथा  पश्चिमी  बंगाल
 इसके  संविधान  के

 सरकार  की  ओर  से  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  किया  जा
 इस  प्रकार  के  विधेयक  को  सम्बन्धित  राज्य

 चुका  2  कि  पर्याप्त  अधिकारों  का  एक  निगम
 को  वहां  की  विधान  सभा  में  विचार  के  लिए

 स्थापित  किया  जायगा  ।  में  अभी  यह  नहीं  बता
 भेजना  चाहिए  तथा  उसकी  स्वीकृति  के  फीचर

 सकता  कि  वे  अधिकार क्या  क्या  होंगे  ।  परन्तु
 ही  इस  सभा  में  उस  पर  विचार  किया  जा  सकता

 इतना  कह  सकता  हूं  कि  जिन  अधिकारों  की
 है  ।  यह  विधेयक  इसीलिए  पश्चिमी  बंगाल

 चर्चा  डा०  अमरनाथ  झा  नें की  वे  तो  दिए
 सरकार  को  भेजा  गया  तथा  वहां  पर  दोनों

 ay  जायेंगे  बल्कि  सम्भव  हैं  उससे  भी  अधिक  दे
 सभाओं  ने  इस  पर  विचार  किया  तथा  स्वीकृति

 दिए  जायें
 ।

 दी  ।  यदि  अब  हम  इसमें  कोई  परिवर्तन

 करते  ह  तो  इसका  कपा  प्रभाव  होगा  मुझे  ठीक

 इस  निगम  के  सम्बन्ध  में  तीन  बातें ठीक  पता  नहीं  हैं  कि  इस  स्वीकृति  के  परिचित

 कहीं  गई  हें  ।  श्री  चटर्जी  ने  प्राथमिक  और
 हमें  इसको  विचार  के  लिए  दोबारा  भेजना

 मिक  दिक्षा  तया  अस्पतालों  का  जिक्र  किया  था  ।
 होगा  अथवा  नहीं  ।  में  कहूंगा  कि  यह

 विधेयक  एक  साधारण  विलय  का  विधेयक  मेरे  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  कहना  नितान्त

 समझा  जाय  ।  ठीक  हे  कि  इसमें  अन्य  विषयों  की  कठिन  क्योंकि  अन्तिम  निर्णय  बंगाल  की

 कौर  भी  free  परन्तु  निश्चय  ही  यह  एक  विधान  सभा  ही  करेगी  जब  निगम  विधेयक  वहां

 विलय  का  विधेयक है  ।  और  इसीलिए  जिन  भेजा  जायेगा  |  यह  विधेयक  भी  उपमंत्री  जी

 विषयों  पर  हम  सहमत  थ  उन  विषयों  को  के  कथनानुसार  लगभग  तैयार  हो  चुका  ह

 हम  ने  इस  विधेयक  में  स्थान  नहीं  दिया  है  ।  set  तक  माध्यमिक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  हैं  मेरे

 दोनों  माननीय  सदस्यों  ने  चन्द्र नगर  के  निगम के  विचार  में  इसे  निगम  के  अधीन  ही  रखा

 लिए  अधिकार  दिया हूं
 |  जब  से  डा०  जायेगा  ।  अस्पतालों  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  भी

 नाथ  झा  ने  अपना
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया है  नहीं  कह  क्योंकि  पश्चिमी  बंगाल  में

 तभी  से
 यह  विषय स्वीकृत हो  चुका है

 ।  यदि  बड़े  बड़े  अस्पताल  राज्य  सरकार  के  ही

 श्री  चटर्जी  अथवा  अन्य  कोई  माननीय  सदस्य  कार  मे  हैं  ।  निगम  के  अधीन  भी  कुछ  अस्पताल

 मुझ  से  इस  सम्बन्ध  में  आश्वासन  चाहते  हैं  परन्तु  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि

 तो  में  उन्हें  पूरे  जोर-शोर  से  बता  देना  चाहता  कितने  अधिकार  राज्य  सरकार  के  होंगे  तथा

 हुं  कि  वहां  निगम  निर्माण  करने  का  हमारा  कितने  निगम  के
 ।

 परन्तु  यह  निश्चित  है  कि

 qa  विचार  हैं  ।  यदि  विधेयक में  निगम  शाब्द  निगम  बनाया  जायेगा  तथा  उसके  पर्याप्त

 रखना  है  तो  हमें  निगम  के  कार्यों  का  ब्यौरा  भी  अधिकार  होंगे  ।

 413  LSD
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 हमें  ज्ञात  टोना  चाहिए  कि  चन्द्र नगर  का
 डा०  अमरनाथ  झा  ने  अपन  प्रतिवेदन  में

 मामला  भारत  की  अन्य  विदेशी  बस्तियों  के
 लिखा है ं5  कि  फ़ांसोसीਂ  सरकार  न  अपन

 मामलों  से  जो  अब  भी  विदेशियों  क ेआ परिवार
 ७  १९४७  के  आदेश  में  पर

 ध्यान  अर्थात  भारतीय  स्वतन्त्रता  के
 में  कुछ  भिन्न  चन्द्र  एक  छोटा-सा

 प्रदेश  इसलिए  उसको  इकाई  के  रूप  में
 स  नगर  को  वित्तीय  और

 निक  स्वशासन  का  अधिकार  दिया  ।  आदेश
 लेता  असम्भव  ।  यह  कलकत्ता  के  इतना

 समीप  हे  कि  उसी  का  एक  भाग  प्रतीत  होता  है
 के  संक्षिप्त  वृत्तान्त

 से
 प्रकट  हो  जाता  है

 कि  कथित  स्वशासन  पर  कठोर  प्रतिबन्ध
 लिए  यह  एक  इकाई  नहीं  सकता  |

 लगे  हुए  थे  ।  कौंसिल  के  अध्यक्ष  को  आघ्
 aver

 कार
 इस  पर  अन्य  भागों  के  समान  विचार

 था  कि  वह  अधिनियमों  और  कार्यवाहियों  को
 नहीं  किया  जा  सकता  |  हमने  इन  क्षेत्रों  के

 शुन्य  एवं  निरर्थक  घोषित  कर
 सम्बन्ध  में  साधारण  सिद्धान्त  ये  बनाये  हं  कि

 आर

 निसिपल  असेम्बली  को  स्थगित  कर
 दे

 ।

 हम  वहां  की  TA

 आदि  को  समुचित  आदर  करेंगे  तथा  इस  में  यह  स्थिति  स्पष्ट  कर  दं
 दूं

 ।  इसमें  कोई

 सम्बन्ध  में  कोई  भी  बड़ा  परिवर्तन  वहां  को  विशेष  वात  नही ंहैं  यह  केवलਂ  एक  ऐतिहासिक
 तथ्य ह  | जनता  की  सम्मति  के  बिना  नहीं  करेंग  ।

 स्पष्टत  ह्म  चन्द्र नगर  को  मेरा  निवेदन  हे  कि  इन  परिस्थितियों

 दासी  एकक  नहीं  मान  सकते  ह  |  नसरी  उत्तम  afar  बंगाल  विधान  सभा  द्वारा  प्रस्तुत

 व्यवस्था  caveat  निगम  की  स्थापना  विधेयक  का  अनुमोदन  कर  दिये  जाने

 उसमें  संशोधन  करने  का है  जिसे  हम  स्वीकार  कर  रहे  अन्य  विदेशी  प्रयत्न  करने  से

 बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  जो  अभी  भी  विदेशी  ह
 जटिलतायें  और  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो

 जायेंगी  ।  लेकिन  सदन  की  इच्छा  हो  तो रमने  दसरे  रूप  में  विचार  किया
 ह  ।  इसका

 कारण  स्वाभाविक  ह  ।  जब  तक  जनता  स्वय  एक  संशोधन  स्वीकार  करने  के  लिये  तेयार

 इस  विषय  पर  विचार  नहीं  करती  ह  तब  तक  हूं  ।  मेरा  विचार है  कि  इससे  कोई  कठिनाई

 उत्पन्न नहीं  होगी  ।  यह  संशोधन  खण्ड  १९  में निकट  भविष्य  के  लिये  इनके  अस्तित्व  को  माने
 ~  -  अवधि  से  सम्बन्धित है  ।

 खण्ड  १९
 के =  |

 मेरा  निवेदन ह ेह  कि  निगम  के  yet  के
 खण्ड  (३)  में  कहा  गया  हैं

 स्पष्ट  कर  देने  और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  (3)  निश्चित दिन  से  एक  वर्ष  व्यतीत

 होने  पर  केन्द्रीय  सरकार
 संशोधन रखते  हए  कि  यह  विलय  विधेयक

 राज्य  सरकार  द्वारा  उपधारा  (  ? +  )  अथवा

 प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ह  |
 उपधारा  (२)  के  अधीन  किसी  का

 श्री  चटर्जी  के  भाषण  के  सम्बन्ध  में  प्रयोग  नहीं  किया  जायेगा  ।

 कुछ  कहना  चाहता
 |  उन्होंने  कहा  कि  अर्थात  आपात  का  सामना  करन  के  लिय

 चन्द्र नगर  अत्यन्त  उन्नत  अवस्था  में  हे  अर्थात  दक्खिनी  गई  थी  ।  मं  श्री  चटर्जी  का  यह  सुझाव

 फ़ांसी सी  शासन  अधीन  चन्द्र नगर  की  मानने  के  लिये  तेयार  हं  कि  इस  एक  वर्ष  की

 अवस्था  शेष  भारत  से  बढ़  चढ़  कर  थी  ।  यह  अवधि  को  बढ़ा  कर  तीन  ae  कर  दिया  जाये  ।

 तुलना  नहीं
 करना  चाहता  हुं  कि

 चन्द्र नगर
 को  में  नहीं  समझता  कि  इससे  विधेयक  के  मूल

 स्थिति  उन्नत  थी  अथवा  निकृष्ट  लेकिन  श्री  रूप  में  किसी  प्रकार  का  महत्वपूर्ण  अन्तर

 चटर्जी  के  वर्णन  में  थोडी  अतिशयोक्ति  थी  ।  उत्पन्न होगा  ।
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 में  यह  भी  उल  ख  कर  q  कि  afar वजन  न  सी  ०  चट जा चस्पा if——a  भाषणों  के  पश्चात  कौर

 बंगाल  विधान  सभा  आदि  द्  1  स्वीकृत  हो  प्रधान  मंत्री  के  विस्तृत  वक्तव्य  के  परिचित

 जाने  के  अतिरिक्त  नहम  अभी  समझौते  की  म  dal  समझता  fe  और  भाषणों  की

 = प्रारम्भिक  स्थिति  में  ही  है  ।  फ्रांसीसी  सरकार  आवश्यक यकता  Q  ।  म  संशोधन  को  सदन  के

 के  साथ  हमारा  एक  प्रकार  की  सन्धि  मतदान  हेतु  प्रस्तुत  करता

 और  हमें  इस  सन्धि  की  शर्तों  के  भीतर  ही
 प्रश्न  =  कि

 रहना  ्  ह्म  उनका  अतिक्रमण  नहीं  कर

 सकत ह
 the  Bill  to  pro-

 vide  for  the  merger  of
 श्री  चटर्जी  ने  असामान्य  की  ओर

 Chandernagore  into  the
 निदा  किया  हे  इसी  कोई  सन्देह  नहीं  कि

 state  of  West  Bengal  and
 हम  sere  की  सहायता  करेंगे  लेकिन

 for  matters  connected

 मेरे  लिये  यह  कहना  सम्भव  नहों  है  कि  there  with,  be  taken  in-
 यता  की  क्या  सीमा  रहेगी  अथवा  उसका  to

 होगा  |
 [far  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  में

 मेरा  निवेदन है  कि  इस  विधेयक  चन्द्र नगर  के  विलय  और  तत्सम्बन्धी

 पर  आज  हीं  विचार  किया जाय  और
 इसे  विषयों  का  उपबन्ध  करने  बालें

 पारित  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  माननीय  विधायक  पर  विचार  किया

 सदस्य  यह  प्रस्ताव  उपस्थित  किया  कि  इस  पर  जायें  ies |

 विचार  स्थगित  करके  इसे  जनमत  ज्ञात  करने
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 के  लिय  परिचालित  किया  जाना  इस
 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  २  के

 का  वास्तविक  अर्थ  यह  है  कि--व्यावहारिक
 सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जा

 दृष्टि  से  तो  इसका  अभिप्राय  विरोध  करना  ही
 रहा है  ?

 अस्वीकृत  कर  दिया  जाये  ।  एसा
 श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी

 करना  जो  कुछ  अब  तक  हुआ  हे  उसके  बिल्कुल

 विपरीत  तथा  विरु  गा  |  उन्होंने  इस  उक्ति
 ई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करता  ह

 से  आरम्भ  किया  कि  वह  शीघ्र  विलय  के  लिये  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 उत्सुक  ह  लेकिन  भाषण  का  उद्देश्य  इसके  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 विरुद्ध  था  ।  वह  इसे  अनिश्चित  समय  के  लिये  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 स्थगित
 करना  चाहते  थे  ।  यह  एक  विचित्र

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 बात  है  ।
 ass  ——(AATT  को  पश्चिमी  बंगाल

 मुझे  विश्वास  हैं  कि  मेंने  जो  वक्तव्य  एवं  का  अंग  बनाना

 आश्वासन  दिये
 हं उसके  पश्चात  सदन  विधेयक  श्री  तुषार  चटर्जी  ने  एक  संशोधनਂ  प्रस्तुत

 को  खण्ड  १९  (३)  में  एक  वर्ष  के  स्थान  पर  किया  जो  अस्वीकृत  हुआ  |

 तीन  वर्ष  कर  देने  के  साधारण  से  परिवर्तन
 थो ह  एम०  डी०  राम स्वामी

 सहित  स्वीकार  कर
 लेगा

 ।

 )  म॑  केवल  दो  प्रइनों--वेधानिक

 - . उपाध्यक्ष  महोदय सट्ठादवन  माननीय  सदस्यों  विशेषाधिकार  और  निगम  के  सम्बन्ध  में

 द्वारा--श्री  तुषार  चटर्जी  तौर  श्री  एज०  चाहता हूं  ।



 १९३१  चन्द्र नगर
 विधेयक  Ro  सितम्बर  १९५४  चन्द्र नगर  विधेयक  82x

 श्री  एम०  डी०  राम स्वामी ]

 झा  आयोग  प्रतिवेदन  में  आयोग  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  १७०  (२)  में

 रिया  संख्या  ५  में  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  है  कि  विधान  सभा-निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित

 चन्द्र नगर  को  Tag  बंगाल  विधान  सभा  के
 होने  वाले  सदस्यों  की  अधिकतम  संख्या

 लिये  एक  सदस्य  निर्वाचित  करने  का  अधिकार
 faa  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  और

 होना  चाहिये  और  सरकारी  निर्णय  की  छठी  उसमें  किसी  निर्वाचन-क्षेत्र  के  लिये  अपेक्षित

 चण्डिका  में  भारत  सरकार  ने  इस  सिफारिश
 न्यूनतम  जनसंख्या  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।

 को  निम्न  शब्दों  में  स्वीकार  किया है  चन्द्र नगर  की  जनता  की  इच्छा  है  कि

 tar  ढंग  निकाला  नगर  में  कोई  अन्य  भू प्रदेश  न  जोड़ा  जायें  ।

 जाना  चाहिये  जिससे  कि  आगामी  प्रचलित  पद्धति  के  अनुसार  विधान  सभा  के

 आम  चुनावों  तक  राज्य  विधान  सभा  लियें  एक  निर्वाचन-क्षेत्र  में  १०  ०,०००  से

 के  चन्द्र नगर  को  एक  १५०,०००  तक  जनसंख्या  होती  है  ।  यदि

 रिक्त  निर्वाचन  क्षेत्र  बनाया  जा  चन्द्र नगर  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  नीति  अपनाई

 सके |’  गई  तो  सम्भव  है  कि  उसे  वैयक्तिक  प्रति

 यह  बात  सदा  से  ही  स्वीकार  की  गई  हू
 निधित्व  प्राप्त  ही  न  हो  ।  यदि  सरकार  अपने

 कि  चन्द्र नगर  ने  अभी  तक  जिस  विद्वेष  और  वायदों  की  पूर्ति  पर  दृढ़  है  तो  में  सरकार  से

 असाधारण  स्थिति  का  उपभोग  किया  हें  उसे  इस  आशय  का  कोई  आश्वासन  देने  की  प्रार्थना

 ध्यान  में  रखते  हुए  उसे  विद्वेष  विधायिनी  करता  हुं  कि  यदि  चन्द्र नगर  में  किसी  अन्य

 अधिकार  मिलने  चाहियें  |  यदि  विशेष  क्षेत्र  का  जोड़ा  जाना  आवश्यक  हो  तो  उस

 क्षेत्र  के  जोड़े  जानें  से  चन्द्र नगर  की  जनसंख्या स्थितियों  के  कारण  सरकार  ने  दिलाने  के

 आदिमजाति  क्षेत्र  को  विशेष  अधिकार  दिये  ७५,०००  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहियें  जो
 ~,

 किसी  भी  निर्वाचन-क्षेत्र  के  लिये  निर्धारित
 हे  तो  चन्द्र नगर  के  साथ  भी  वैसा  ही  कियां

 जाना  चाहिये  |  सरकार  का  यह  नैतिक  न्यूनतम  संख्या  हैं
 ।  इस  सम्बन्ध  में  भारत

 दायित्व है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  सरकार  जो  भी  निर्णय  करेगी  उसका  विदेशी

 अपने  वायदों  को  पुरा  करे  सत्ता  से  मुक्त  होने  के  लिये  संघर्ष  कर  रही

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  यह  दूसरी  बस्तियों  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 जाति  क्षेत्र  नहीं  है  ।
 भरी  जवाहरलाल  नेहरू  :  मेरा  विचार  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तुलना  चाहे  उपयुक्त  कि  वह  जिस  विषय  को  आधार  मान  कर

 न  हो  परन्तु  उनका  विचार  हे  कि  चन्द्रवीर  के
 विवाद  कर  रहे  हें  उसे  पहले  ही  निपटा  दिया

 साथ  विशेष  प्रकार  का  बर्ताव  किया  जाये  |

 श्री  एस०  डी०  राम स्वामी  :  संसद  में

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  दीर्घकाल  तक  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  श्री  एम०  डी०

 विदेशी  आधिपत्य  में  रहने  के  कारण  इन  क्षेत्रों  स्वामी  का  संशोधन  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत
 में  जिस  शिक्षा  सम्बन्धी  किया  और  वह  अस्वीकृत  हुआ  |

 और  न्याय  पद्धति का  विकास  हुआ  है  वह  दोष

 भारत से  सर्वथा  भिन्न  हे  ।  क्या
 उच्च  स्तरीय  खण्ड ४  में  कोई उपाध्यक्ष  महोद॑य

 प्रशासन का  उपयोग  करने  वाले  ये  व्यक्ति  संशोधन  नही ंहै  में  खण्ड  ३  और  ४  को

 विशेष  व्यवहार  के  अधिकारी  नहीं  हें  ?  एकसाथ  प्रस्तुत  करूंगा  |
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 को  जवाहरलाल  श्री  एम०  एस० प्रश्न यह  है  :

 ग्र पाद स्वामी  का  संशोधन  बिल्कुल ३  और  ४  विधेयक  का  अंग

 यने  ।''
 वश्यक  हैं  ।  फ्रांसीसी  सरकार  के  साथ  किये

 गये  हमारे  समझौते  के  मस्जिदे  के  अनुसार
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 हमने  इसके  बारे  में  उन्हें  आश्वासन  दिया  था  |

 खण्ड  ३  और  oe  विधेयक  में  जोड़  दिये
 हम  लोग  बाध्य  हं  ।  किसी  के  लिए  कोई  विकल्प

 गये  ।
 नही ंहै  ।  सेवाओं  से  सम्बन्धित  मस्जिदे  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  ५  ।
 भाग  को  में  पढ़  कर  सुनाता  हुं  ।

 श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वानी  :  में  में  फ्रांसीसी  संस्था पनाओं  के  ऐसे

 अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करता  हूं  ।  नौकरों  और  असैनिक  कर्मचारियों  को  जो

 ग् उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यं  ह ् न
 ए कक  अपनी  राष्ट्रीयता  रखना  चाहें  और  संधि  के

 ५  विधेयक  का  अंग  बनें  14.0
 कार्यान्वित  होने  के  तीन  महीने  के  भीतर

 अपने  पहले  शासन  की  सेवा  करने  की  इच्छा
 प्रस्ताव

 स्वीकृत  हुआ  |
 प्रकट  ऐसा  करने  की  अनुमति  दे  दी

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 और  चन्द्र नगर  के  स्वतन्त्र  नगर  और

 खण्ड  ६--(चन्द्रनगर  का  afar  बंगाल  भारत  में  फ्रांसीसी  संस्था पनाओं  के  उन  नौकरों

 विधान  सभा  में  प्रतिनिधित्व  )  और  असैनिक  कमंचारियों  जिन्हें  भारत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  हे  :  गणराज्य  सरकार  अपनी  सेवा  में  रखने

 ६  से  १५  तक  विधेयक  का
 की  इच्छुक  संधि  के  कार्यान्वित  होने  की

 तिथि  के  एक  मास  के  अन्दर  ही  तीन  महीने  की
 अंग  बनें  ।''

 उनकी  सेवाओं  के  समाप्त  होने
 प्रस्ताव  स्वीकृत

 की  दी  जायगी  और  उन्हें  उनकी  सेवाओं  के
 खण्ड  प्  से  १५  तक  विधेयक में  जोड़  समय  से  पु  समाप्त  होने  के  लिये  उचित

 दिये  गये  ।
 प्रतिकार  दिया  जायगा  1.0  तीन  महीने  और

 खण्ड  १६--(चन्द्रनगर  में  वत  मान  एक  महीना  दोनों  व्यतीत  हो  गय  हें  ।  अब  यह

 शिकारियों  तथा
 «और  प्राधिकारियों  का  प्रदान  नहीं  उठता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  १६  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य

 चाहते  हं  कि  में  संशोधन  को  सभा  के  सम्मुख श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  मं

 एक  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं  जिसका  उद्देश्य  प्रस्तुत  करूं  ?

 अत्यन्त  स्पष्ट  एवं  सरल है  ।  इसकी  अधिक
 थ्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  नहीं

 में

 व्याख्या  करनें  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  |  स्थानीय  एक  और  स्पष्टीकरण  चाहता  हुं  कि  an

 प्रशासन  के  कर्मचारियों में  जिनमें  से  अधिकांश  हम  लोग  मस्जिदे  में  जो  कुछ  है  उसमें कुछ
 फ्रांसीसी  भाषा  जानते  हें  और  अंग्रेज़ी  अथवा

 जोड़  नहीं  सकते ं?

 हिन्दी  का  ज्ञान  नहीं  रखते  एक  सन्देह  की  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  ऐसा  नहीं  किया

 भावना  व्याप्त  हो  रही  है  fee  कहीं  भावी  जाता  ।  मसविदा  भारत  सरकार  और  पश्चिमी

 प्रशासकों  द्वारा  उन्हें  निकाल  दिया  जाये  |  बंगाल  सरकार  हर  एक  पर  लागू  होता  हूँ  ।'

 मेरा  विचार  है  कि  खण्ड  १६  में  प्रस्तुत  उपबंध  यह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सि हूं  ।  हम  उस  संधि

 का
 समावेश

 कर  लेने  में  कोई  हानि  नहीं  है  |  का  अतिक्रमण  नहों  कर  सकते  ।
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 उपाध्यक्ष  are:
 SG  lQt  बया  में  इसे  सभा  के  उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  १८  में  कोई

 सम्मुख  रखूं  ?
 संशोधन नहीं  हैं  ।  प्रदान यह  है  :

 थी  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  खण्ड  १७  और  १८  विधेयक  का

 में  इस  पर  आग्रह  नहीं  करता  ।  अंग  वर्क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  | उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रइन यह हैं यह  है

 :

 खण्ड  १७  और  १८  विधेयक  में  जोड़
 खण्ड  १६  विधेयक  का अंग

 दिये  गये  |
 प्रस्ताव  हुआ  |

 खण्ड  को  हटाने  की
 खण्ड  १६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 श्री  तुषार  चटर्जी  द्वारा  संशोधन  संख्या

 खण्ड  Ro—— (FATT  पर  विधियों  4  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 का  प्रवतने ं)  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  इसे  स्वीकार

 करने  में  असमर्थ  क्योंकि  द्वितीय  भाग  में उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  १७  श्री

 पाद स्वा सी  नगर  निगम  के  निर्माण  पर  निरोध  न  लगाने

 के  बारे  में  कुछ  कहा  गया  है  |  इसका अर्थ  वड़ा
 श्री  ग्रुपादस्वामी  ने  अपना  संशोधन

 ही  संकुचित  है  ।

 संख्या  १५  प्रस्तुत  किया  |

 जहां  तक  प्रथम  भाग  का  प्रश्न  इसकी

 श्री  एस०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  में  प्रधान  भाषा  अच्छी  नहीं  ह  ।  इसमें  केवल

 war  से  एक  और  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  कि  के  जनमत  को  जानने  के  बाद |  कहा  गया  ड

 इस  मस्जिदे
 में  इस  मामले

 से
 सम्बन्धित  जनमत  क्यों  जाना  जाये  तात्पर्य  है

 कुछ है
 ?  यदि  निश्चित  तिथि

 के
 ga  चलाये  गये  कि  जनता  से  पराग  लिया  जाये  ।

 अनिर्णीत  मुकद्दमे  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  वह  चाहते  ्

 विधियों  के  अन्तर्गत  तय  किये  जाते  हे  तो  इससे
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  उन्होंने  अपने

 वैधानिक  अनियमितता  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।

 संशोधन  में  यह  नहीं  कहा  |  ।  फिर  भी  इस

 श्री  नक् वबकटरामन च्च्  उपाध्यक्ष
 प्रकार  की  अस्पष्ट  दाब्दावली  को  हम  एक

 यह  उसमें  आ  जाता  है  क्या  आप  कृपया  खण्ड  विधेयक  में  स्थान  नहीं  दे  सकते  कि  प्रत्येक  छोटी
 sows  ?  अनिर्णीत  मामलों  पर १८  देखेंगे  छोटी  बात  के  लिए  जनता  से  प्ररामर्श  लिया

 पुरानी  विधियां  ही  लागू  होंगी  ।  जाय  ।  किस  प्रकार  परामर्श  लिया  ज़ाये  ?

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  फिर  ऐसा  करने  का  यह  उचित  ढंग  नहीं  हूं  ।  जव

 नगर  निगम  तो  वह  उसका  प्रतिनिधि  होगा
 हमें  कुछ  सन्देह  हूं

 ।
 में  इस  मामले  के

 जनमत  जानने  के  अन्य  ढंग  भी  हैं  ।
 सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  का  विचार  जानना

 चाहता  हुं  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत

 उपाध्यक्ष  महोदय  वैधानिक  हुआ  और  अस्वीकृत  हुआ  |

 व वा  feat  में  वर्तमान  विधियां  जारी  रहेंगी  ।
 श्री  तुषार  चटर्जी  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 में  इस  संशोधन  को  आवश्यक  नहीं  समझता
 |

 कि  पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ३५  में  yearਂ

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :

 में  इस
 के  स्थान

 पर  आग्रह नहीं  करता  yearsਂ  रखा  जाय  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रबल यह  ह
 :  afcaat  के  लिए  एक  ही  नियम  पर  चलना

 कि  पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ३५  म॑  One  year  चाहिए  था न  के  भिन्न  भिन्न  पर  ।

 केਂ
 स्थान  पर

 yearsਂ  एसा  नहों  हो  रहा है  ।  इसके  लिए  भी  सरकारी

 रखा  ि  |  नीति  उत्तरदायी  1_ 1.१ ते  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  मुझे  आधा  है  कि  इसके  बाद  हमारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आदत  यह  ह
 कार  अन्य  विदेशी  बस्तियों  के  मामलों  को

 खण्ड  9°  गीत  रूप  सुलझाने  में  विलम्ब  करने  को  नोति  का  प्रयोग

 नहों
 aa  का  अग  ATI

 करेगी  ।  में  सभा  सेਂ  इस
 विधेयक

 को

 स्वीकार  करने  की  सिफारिश  करता
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 पार्टस्कर  पीठासोन  हु
 खण्ड  १९,  संशोधित  रूप  fata  में

 थ्रो  वेंकटरामन :  यह  का  अवसर  हैं जोड़  दिया  गया  |

 और  हमें  गर्व  है  कि  हमारे  देश  का  एक  भाग  जो
 उपाध्यक्ष  महोदय  ह

 यह  ह
 हम  से  अलग  था  अब  विधि  के  अनसार  हम  में

 कि  खण्ड 2  विधायक  का  नाम  तथा
 मिल  जायगा  |  अनेक  नवयुवकों  को  बड़ा

 अधिनियम  सुत्र  विधेयक  के  अंग  बनें  ।
 कष्ट  सहना  पड़ा  और  अब  भी  सहना  पड़

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 रहा  ।  वे  उस  दिन  की प्रतीक्षा कर

 खण्ड  १,  विधायक  का  नाम  तथा  जब  उनकी  विदेशी  बस्तियां  भी  मद्रास  राज्य

 नियमन  सूत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।  में  मिलाई  जायेंगी  ।  उनके  मिलने  का  क्या

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  में  प्रस्ताव  परिणाम  होगा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  की

 करता  ह  आवश्यकता  नहीं  हं  |  वहां  की  जनता  पर  किसी

 कि  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  प्रकार भी  यह  प्रभाव  न  पडने  पावे  कि  भारत

 किया  जाय  ।''  सरकार  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  पुरे  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  किये  जाते  ।  तथा  अन्य  फ्रांसीसी

 कि  संशोधित  रूप  में  पारित  बस्तियों  व  गोआ  की  जनता  भारत  में  मिलने

 किया  जाय  |  के  लिए  आतुर हे  ।

 श्रीमान श्री एम  एस०  गरुपादस्वामी  श्री  तुषार  चटर्जी  ने  जिस  अभ्यावेदन  का

 उपाध्यक्ष  १  ४७  के  बाद  आज  का  उल्लेख  किया  है  उस  के  सम्बन्ध  में  मैँ  निवेदन

 स्मरणीय  रहेगा  क्योंकि  आज  हम  करूंगा  कि  वह  इस  विधेयक  के  खण्ड  की  भाषा

 फ्रांसीसी  साम्राज्यवाद  के  एक  भाग  को  अपन  पर  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  सीमा

 में  मिला  रहे  a fe  ।  हमें  cq  ह  कि  स्वतन्त्रता  निर्धारित  करना  weasel  बंगाल  सरकार  के

 हाथों  में  नहीं  ह  ।  चुनाव  आयोग  केवल प्राप्ति  के  ७-८  aq  बाद  भी  हमने  दूसरी

 विदेशी  बस्तियों  को  अपने  में  मिलाने  के  लिए  चन्द्र नगर  चुनाव  क्षेत्र  वन  सकता  है  ।  जनता

 शीघ्रता से  कोई  कदमਂ  नहीं  उठाया  ।  १९४७  की  आवाज़  को  कभी  दबाया  नहीं  जा  सकता  ॥

 म  चन्द्र नगर  के  सम्बन्ध  में  जनमत  लिया  गया  चन्द्र नगर  की  जनसंख्या  ५०,०००
 ar  अत

 था ।  हम  ५  वह  तक  रुके  रहे  ।  सरकार  भारत  अधिक से  अधिक  २५,०००  जनसंख्या  का  क्षेत्र

 विदेशी  बस्तियों  को  मिलाने  के  सम्बन्ध  में  उस  चुनाव  क्षेत्र  म॑ं  और  मिलाया जा  सकता ह  |

 कोई  कार्यवाही  करन ेमें  असमर्थ  रही हैं  ।  दिये  फिर  भी  चन्द्र नगर  की  जनता  की  आवाज़

 लिए  सरकार  उत्तरदायी हैं  ।  हमें  विदेशी  जोरदार  रहेगी  ।
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 श्री

 म  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  संरक्षण  प्राप्त  हैं  ।  संरक्षण  काल  में  इसमें

 और
 आशा  करता  हैं

 कि
 भविष्य  में  अन्य  पर्याप्त  प्रगति  हुई  हू  और  एककों  की  संख्या

 विदेशी  बस्तियां  भी  अपनी  मातुभूमि  में  मिल  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  जैसे  १९५०  में  ४०

 जायेंगी  ।
 से  बढ़  कर  अब  १२५  हो  गयें  हें  और  सब

 छोटे  कुटीर  उद्योग  के  रूप  में  चलाये  जाते  हैं  । सभापति  महोदय  :  शरत  यह  है  कि
 :

 संशोधित  रूप  में  पारित
 उद्योग

 की
 जांच  करने  के  बाद

 किया  जाय  ।”'  आयोग  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  इस  उद्योग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।.  को  प्रोत्साहन  तथा  सहायता  दोनों  की  ही

 आवश्यकता  ह  जिससे  कि  जनसाधारण  को

 काम  मिल  सके  और  अस्वस्थ  लोगों  को
 भारतीय  प्रफुल्ल  )  विधेयक

 रूप  में  तेयार  किया  गया  भोजन  मिल  सके  ।

 वाणिज्य  मंत्रो
 इस  मामले  में  और  दो  अर्थात  ३१  दिसम्बर

 में  प्रस्ताव करता  हुं  कि
 :

 १९५६  तक  संरक्षण  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में

 आयोग  कौ  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार f area  प्रफुल्ल  अधिनियम  १९३४  में

 अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  कर  लिया है

 विचार  किया
 रेगमाल  उद्योग  को  सन  १९४७  से

 विधेयक  का  मुख्य  जैसा  कि  क्षण  मिला  हुआ  हैं  और  इस  संरक्षण  काल  में

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  इस  उद्योग  ने  निरन्तर प्रगति  की  हैं और
 तीन  उद्योगों  जैसे  साबूदाना  और  टं पीओ का  स्वदेशी  रेगमाल  की  किस्म  में  भी  कुछ  सुधार

 के  रेगमाल  और  रेशम  के  कीड़े
 पालने

 के
 gare  ।  रेगमाल  एक  आवश्यक  पदार्थ

 उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखना  हैं  ।  और  बहुत  से  उद्योगों  इंजी

 प्रतीक  आयोग  अधिनियम  १९५१  की  रिंग  के  मोटर  के  तथा

 धारा'१६  (२)  के  अधीन  अपेक्षित इन  मामलों  रेलवे  के  कारखानों  में  इसका  काकी  प्रयोग

 के  सम्बन्ध में  आयोग के  प्रतिवेदन  और  उन  होता है
 |  इस  उद्योग  की  स्थापना  पिछले

 पर  सरकार  के  संकल्पों की  प्रतियां  सभा  पटल  काल  में  हुई
 थी  ।

 उन  दिनों  युद्ध  के  कारण

 पर  रखी  जा  चुकी  हें  ।  आयोग  की  मुख्य  मुख्य  इसके  संभरण  की  कमी  होने  यद्यपि

 सिफारिशें  और  उन  पर  सरकार  के  निर्णयों  काल  में  कोई  भी  व्यक्ति ऐसी  साधारण  वस्तु

 के  सम्बन्ध  में  संक्षिप्त  टिप्पणियां  सभा  के  के  महत्व  को  नहीं  समझता  किन्तु  एक  समय

 सदस्यों  के  पास  भेज  दी  गयी  हें  ।  में  उनका  ऐसा  आयां  जबकि  बहुत  से  महत्वपूर्ण  उद्योगों

 पिष्ट-पेषण करना  नहीं  चाहता  में  यहां  तक  कि  रेलों  में  भी  रेगमाल  की  कमी

 महसूस की  गई  ।  इसलिए  हम  यह  समझते  हैं
 साबूदाने  और  ETTATHT  के  दानों  का

 कि  इस  प्रकार  को  आकस्मिक  कमी  की
 उद्योग  इस  समय  दक्षिण  भारत  में  सलेम  नगर

 तथा  उस  के  आसपास के  गांवों  में
 वृत्ति  फिर  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 उस  क्षत्र  आयोग  ने  एक  और  ag  के  लिए  अर्थात

 के  कृषकों  को  अतिरिकत  आय  होती  ३१  दिसम्बर  १९५५  तक  के  लिए  संरक्षण

 इस  उद्योग  को  १९५१  से  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  देने  सिफारिश  की  है  ताकि  यह  उद्योग
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 अपनी  स्थिति  age  वना  सके  ।  सरकार  ने  रूप  में  स्वीकार  किया  है  कौर  कहा  है  कि

 रेगमाल  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  की  इस  उद्योग  को  सरकार  की  ओर  से  पूरा  पूरा

 सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  ।  सभा  को  प्रोत्साहन  मिलता  चाहिए  ।  इस  समस्या  के

 यह  ज्ञात  होगा  कि  केवल  यह  प्रस्ताव  किया  सभी  पहल ओं  की  जांच  करने  के  वाद  आयोग

 गया  हें  कि  संरक्षण  शुल्क  की  वर्तमान  दरों  को  न  यह  सिफारिश  की  हैं  कि  इस  उद्योग  को

 एक  और  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाय  और  दिये  हुए  संरक्षण  की  अवधि  आगामी  पांच

 उपभोक्ता  पर  कोई  अर  अतिरिक्त  प्रभाव  वर्ष  के  लिये  अर्थात्  ३१  दिसम्बर  १९५८  तक

 नहीं  पड़ेगा  ।  आयोग  ने  एमरी के
 बने  पिले टों  और  बढ़ा  देनी  चाहिए  ।  सरकार  ने  इस

 की  जांच  को  छोड़  दिया  क्योंकि  ये  आजकल  रिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  सरकार  ने

 भारतवर्ष  में  नहीं  बनते  और  इसलिए  उन्हें  रेशमी  कपड़े  कतरन  तथा  सुत  के  टुकड़े

 संरक्षण  के  क्षेत्र  से  निकालने  का  प्रस्ताव  किया  श्र  रेशमी  कपड़े  सीने  वाले  डोरों  पर  संरक्षण

 गया हैं  ।  प्रफुल्ल  की  दरों  सम्बन्धी  आयोग

 रिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  आयोग  ने
 अब  में  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  को

 अन्य  संरक्षण  प्राप्त  श्रेणियों  जेसे  कच्चे
 लेता  हं  ।  हमारे  देश  का  पुराना  उद्योग है

 रेशम  के  डोरे
 आदि

 के  सम्बन्ध  में  शुल्क  में जिसका  प्रचार  अधिकतर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 कमी  करने  की  सिफारिश  की  हैं  ।  हमें  इस

 @  और  किसानों  के  लिए  यह  उतना  ही

 बात  का  पक्का  पता  नहीं  है  कि  क्या
 योगी  हूं  जितना  कि  अन्य  कुटीर  उद्योग  ।  इस

 उद्योग  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  के  शुक्ल के  दरों  में  कमी  कर  देने  से  भारतीय

 ठनात्मक  तथा  टैक्निकल  रूप  से  पिछड़े  होनें

 कच्चा
 रेशम  आयातित  रेशम  का  मुकाबला

 कर  सकेगा  क्योंकि  उपभोक्ता  आयातित
 के

 कारण  इस  उद्योग  में  बहुत  धीरे  धीरे  प्रगति
 रेशम  को  बहुत  अधिक  पसंद  करता

 हुई है
 तथा

 बहुत  ही  कम  प्रगति  हुई  है  और  इसे
 हैं  ।  महत्वपूर्ण  बात  ae  हैं  कि चीन  तथा  जापान  और  कभी  कभी  इटली  से
 faa  रेशमी  कपड़े  की  बाजारों  म

 बहुत  ही  कड़ा  मुकाबला  करना  पड़ा  है  ।  स

 उद्योग  में  लगे  ग्रामीण  निवासी  इतनी  टेक्नीक  कीमत  अब  भी
 तटागत  मूल्य की  अपेक्षा

 तथा  संगठन  को  समझने  में  पटु  नहीं  हैं  ।  इतनी
 बहुत  अधिक  और  कहों  ऐसा  न  हो  कि

 कठिनाइयों  के  होते  हुए  भी  यह  उद्योग  अभी  तक
 मुल्क  में  की  गई  यहं  कमी  उपभोक्ता  पर  थोप

 बाकी  हैं  और  इसे  बनाये  रखने  के  लिए  हमें
 दिखावे  और  इससे  आयात  करने  शाले  को  ही

 अधिक  लाभ  हो  ।  यदि  उपभोक्ता  के  लिए  भी
 करते  रहना  चाहिए  ।

 मूल्य  में  कमी  करनी  है  तो  उसका  सीधा  सा

 इस  उद्योग  के  मुख्य  केन्द्र  पश्चिमी  रास्ता  यह  ह  कि  आयात  की  नीति  में  उदारता

 और  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  बरती  जाय  ।  इस  पर  अलग  से  विचार  किया

 हूं  ।  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  यह  उद्योग  राज्य  जायेगा  ।  आजकल  की  वस्तुस्थिति  को  देखते

 के  उद्योग  के  रूप  में  चलाया  जा  रहा  है  ।  अन्य
 हुए  यह  स्पष्ट है

 कि  कच्चे  रेशम  पर  शुल्क  की

 केन्द्र  हिमाचल  उत्तर  वर्तमान  दरों  को  कम  करना  चाहिए  ।

 मध्य  मध्य  बिहार  आयोग  ने  रेशमी  कपड़े  के  आयात  शुल्क
 और  उड़ीसा में  हैं  ।  में  भी  काफ़ी  कमी  करने  की  सिफारिश  की  हैं  ।

 प्रफुल्ल  आयोग  ने  रेशम  के  कीड़े  पालने  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  यही  निश्चय  किया

 के  उद्योग  के  महत्व  को  एक  कुटीर  उद्योग के  है  कि  शुल्क  की  वर्तमान दरें  चालू  रहनी
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 विधेयक

 कर मरकर

 भारतीय  दंड  सहित  की  घारा  ४२०  के

 शुल्क  aga  अधिक  है  और  ter  कपड़े  जैसी  अन्तर्गत  इसकी  ब्रांड  बदलने  और  धोखा  देने

 पा
 विलास  की  सामग्री  पर  कमਂ  शुल्क  लगाना  का  आरो  प  लगाय  1  गया  ।  वे  मामले  अभी  तक

 यद  ही  न्यायोचित  हो  |  विचाराधीन  हे  ।  जव  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 कच्चे  ्  का  उत्पादन  इसकी
 ने  यह  देखा  कि  इस  मामले  में  कोई  जान  नहीं

 हूं  तो  १३  सितम्बर  १९५४  को  एक लागत  घटाने  तथा  इसकी  किस्म  को

 इस  उद्योग  में  नवीनतम  टैक्निकल  सुधार
 सूचना  जारी  करके  एक  बेजान  अभियोग  की

 a

 करने  और  विभिन्न  राज्यों  में  जो  काम  अब  तक
 नींव  डाली  हू  |  इसमें  यह  कहा  गया हूं  कि

 हुआ  उसे  संगठित  करने  के  लिये  केन्द्रीय
 दाना  केवल  उसी  को  माना  जा  सकता है  जो

 tare बोर्ड  ने  भी  शहतूत  की  कलमों  के
 साबूदाने के  वृक्ष  के  तने  के  गूदे  से  प्राप्त मांड  से

 तेयार  किया  जाता  है  ।
 लपेटने  के  यंत्रों  के  सहकारी

 समितियों  द्वारा  विक्रय  की  स्थिति  जब  मने  इस  सम्बन्ध  में  प्रदान  पूछे  तो

 पदाधिकारियों  को  sea  दिक्षा  के  लिये  भेजने  बहुत  हीਂ  सुसंगत  उत्तर  दिये  गये  यह

 इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  एक  कार्यक्रम  बनाया  |  हरण  देने  का  मेरा  अभिप्राय  तो  यही हूं
 कि

 सरकार  कहती  है  कि  हम  संरक्षण  दे  रहे सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव

 किन्तु  वह  संरक्षण  केवल  कागज़  पर
 हुआ

 किं  :

 प्रफुल्ल  १९३४
 विभिन्न  राज्यों  ने  सा वृ दाने  की  परिभाषा

 में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 अलग  अलग  की  हे  |  फिर  भला  ऐसी  स्थिति

 विचार  किया  जाये  1.0  में
 आप

 किस  प्रकार  संरक्षण  दे  सकते हूं  ?

 अभी  तक  अभियोग  वापिस  नहीं  लिये  गये

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  हूं  और  न  उनका  सामान  ही  वापिस  दिया

 साबूदाना  दक्षिण  भारत  में  टैपीओका  की  जड़  गया  हूं  ।

 से  तैयार  किया  जाता  हैं  ।  टैपीओका  सांप
 श्री  कर मरकर  :  जहां  तक  पश्चिमी

 जिले  में  तथा  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में

 बंगाल  सरकार  का सम्बन्ध  हैं  उसने  अभियोग
 पैदा  होता  हैं  ।  टैपीओका  केवल  किसानों  को

 वापिस  ले  लिये है  |

 ही  लाभ  नहीं  अपितु  इससे  एक

 श्री  एस०  ato  :.  अभियोग
 कुटीर  उद्योग  की  उत्पत्ति भी  हुई  है

 ।  सेलम

 जिले  में  इसके  १२५  कारखाने  हें  जिसमें
 अभी

 तक
 वापस  नहीं  लिये  गये  हूँ  ।  सावूदाने

 ५०,०००  व्यक्तियों  को  काम  मिला
 हुआ  हैं

 |  के  दाने  तथा  टैपीओका  के  दाने  अलग  अलग

 साबूदाने  का  सबसे  बड़ा  बाज़ार  कलकत्ता  में  इनके  नामों  के  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं है  ।

 है  |  अचानक  ही  इस  जुलाई  में  कठिनाई  तो  यह  ह  कि  वह  यह  चाहते  हूं  कि

 निगम  ने  साबूदाने के
 लगभग  १०  हज़ार  बोरे  किसी  गूंदे  से  उत्पादित  वस्तु  विशेष  तक  ही  यह

 जिनका  मूल्य
 ४०  लाख  रुपये  सीमित  रहना  चाहिए  |  किन्तु  सरकार  का  यह

 जब्त  कर  लिये  ।  पहले  कलकत्ताਂ  निगम  उद्देश्य  नही ंहै
 ।  यदि  आप  १६  तारीख  को  पुछ

 ने  यह  आरोप  लगाया  कि  यह  मिलावटी  गये  मेरे  प्रदान  के  भाग  को देखें तो  आपको

 किन्तु  यह  सिद्ध  नहीं  कर  पाये  और  बत  समाप्त  पता  चल  जायेगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  खाद्य

 कर  दी  ।  इसके  बाद  बहुत  से  व्यापारियों पर  ara  सम्बन्धी  केन्द्रीय  समिति  की  परिभाषा



 २०  सितम्बर  १९५४  R485
 १९८५  भारतीय  प्रयास  )  विधेयक

 ढंग  भी  हैं को  स्वीकार  कर  लिया ह  ।  किन्तु  राज्य  जो  कार्यवाही  की  Ar  रही है

 corn  हत  जाए  इ  उसका  हवाला  माननीय  मित्र  की  कोई सरकारों  ने  उस  परिभाषा  को  स्वीकार  नहों

 दत  यता  नहीं  कर  सकता  |
 किया हूं  और  वे  की  जड़ਂ

 रिन्दों  की  कर  उपेक्षा  कर  रहे  हूं  ।
 ति  महोदय  तक  वत मान

 शती  माननीय  सदस्य  जो  विधायक  का  प्रदान  कलकत्ता  निगम  अथवा

 अन्य ₹
 शान
 श  ं  पर  जो  कुछ  भी  हो  रहा  उसका कुछ  कह  रहे  दूँ  उससे  Ulead  उत्पन्न  होने  को

 सम्भावना  हे  |  स्थिति  इस  प्रकार हैं  कि  बह  इस  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं

 माल  कलकत्ता  बाज़ार  में  आया  था  i  ate
 श्री  एस०  बी०  राम स्वामी  आप  यह

 यह  eqatat  के  दानों  से  बना  था  इसे
 देखेंगे  कि  भारतीय  प्रफुल्ल  बोर्ड  के  १९५०

 साबूदाना  तथा  कुछ  अन्य  कहा  गया  |  प्रारम्भ
 तथा  १९५४  के  प्रतिवेदनों  के  आधार  पर

 में  पुलिस  न  कार्यवाही  को  और  माल  जब्त
 इस  संरक्षण  के  बढ़ाये  जाने  की  मांग  की  जा

 कर  लिया  गया  ।  हमने  इस  सम्बन्ध  में  पश्चिमी
 ी  १९५०  के  निर्देश  पदों  में  कहा  गया  हूँ

 सरकार  से  बातचीत  की  और  कार्यवाही
 कि  भारत  सरकार  के  वाणिज्य  मंत्रालय  ने

 रोक दी  गई  ।
 कलकत्ता

 निगम  अब  कुछ
 साब दाना  उद्योग  को  संरक्षण  या  सहायता

 कार्यवाही  कर  रहा ह ैहै  और  उस  कार्यवाही  के
 दिये  जाने  सम्बन्धी  मांग  को  जांच  पड़ताल

 कारण  वह  माल  रोका  गया  हे  ।
 के  लिए  तटकर  बो  को  सौंप  दिया  था  ।

 उसी  प्रतिवेदन  में  आगे  कहा  गया  हें  कि  देशीय इस  विधान  के  सम्बन्ध  में  हमारी  कठिनाई

 निर्माता  केवल  टीका  दाना  बनाते  है  । यह
 हूं  कि  अब  हम  एक  उद्योग  fare  को

 संरक्षण  दे  रहे  ह  ।  यह  स्थानीय  चीज़  जिसे  आयात को  हु  ई  वस्तु  टे पियो का  या  साव  से

 बनाई  जाती है  और  भारत  में  साबूदाना  के कि
 संरक्षण  प्रदान  करने  की  मांग  की  गई

 टेपीओका  की  जड़  से  बनायी  जाती  है  ।  कलकत्ता  रूप  में  बिकती  है  प्रतिवेदन  केवल

 निगम  इसका  दूसरा  ही  पहल  लेता  है  |  उनका  का  के  बारे  में  है है  और  सरकार  ने  इस

 कहना  यह  हं  कि  यदि  इसे  टे पीओ का  के  दाने  प्रतिवेदन  को
 स्वीकार

 कर  लिया

 कहा  जाये  तो  हम  इसके  विरुद्ध  कोई  कार्य वा
 सभापति  महोदय  :

 सरकार  इस  बात
 नहीं  किन्तु  यदि  इसे  कुछ  और  कहा

 तो  हम  इसके  विरुद्ध  कार्यवाही  करेंगे  ।  पर  नहीं  झगड़  रही  है  ।  भारत  में  जो  कुछ

 बनाया  जाता  वह  टैपियोका  की  जड़ों  से
 हमारी  कठिनाई  यह  किः  बाहर से

 बनाया  जाता  ह  |
 आन  वाला  यह  माल  जिसे  साब दाना  बताया

 गया  विभिन्न  प्रकार  के  कच्चे  पदार्थों  से
 श्री  एस०  वो ०  राम स्वामी  ष्

 बनाया  जाता
 ह  ।  यहां  टीका  की  जड़ों

 इतनी  सरल  बात  नहीं  ह  ।  पश्चिम  बंगाल

 से  तेयार  करते  हें  जबकि  अन्य  स्थानों पर  से

 ने  स्वयं  इसे  एक  भिन्न  रूप  में  किया  ।  इस
 चुकन्दर  की  जड़ों  से  बनाया  जाता  हूँ  ।

 उद्देश्य  के  लिए  इसकी  व्याख्या  होनी  चाहिए

 माननीय  मित्र  कह  रह ेह ेथे  कि  हम  और  यह  प्रयास  अधिनियम  में  सम्मिलित

 ओका  के  दाने  कै  उद्योग  को  संरक्षण  देना  होना  चाहियें  |  प्रतिवेदन  की  कंडिका  संख्या

 में  कहा
 गया

 है  कि
 यह  टे पियो का

 को  जड़  से
 चाहते  हें  और  कोई  सरकार  विशेष  अथवा

 बनाया  जाता है  और  इसके  कारखाने  अधिकतर
 निगम  कोई  और  कार्यवाही  करनी  हैं  ।  म

 समझता हं  कि  इस  प्रदान  को  हल  करने के  अन्य  जिला  सेलम  में  हैं  ।  इस  बारे  में
 तो

 कोईगलंती
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 एस०  ato

 होती  नहीं  सकती  हे  कि  सरकार  टैपियोका से  रहा  हूं  ।  आप  एक  विशेष  वस्तु  को  संरक्षण

 बने  साबूदाने  को  संरक्षण  देना  चाहती है  ।  देना  चाहते  हैं  ।  यदि  यह  ठीक  तो  इस  बात

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  उद्देश्यों
 को  स्वयं  प्रतीक  अधिनियम  में  ही  सम्मिलित

 तथा  कारणों  के  विवरण  को  देखें  तो  आपको  कर  दीजिये  |  यदि  आप  संशोधन  संख्या  ५  को

 विदित  होगा  कि  सरकार  साब  तथा  टे पियो का  पढ़ें  तो  वह  बहुत  ही  स्पष्ट  हैं  ।

 में  भेद  मानती हे  ।  सभापति  महोदय  :
 टम  पर  बाद  में

 आयेंगे  । श्री  एस०  ato  रामास्वामी  :  afratat

 के  दाने  और  प्रकार  के  होते  हें  ।  यह  विधेयक  श्री  एस०  ato  :  में  एक  बार

 प्रफुल्ल  आयोग  के  १९५४  के  प्रतिवेदन  पर  फिर  इस  बात  पर  ज़ोर  देना  चाहता  हूं  कि

 |  उस  प्रतिवेदन  में
 as

 पियो का आधारित  सरकार  के  अभिप्राय  वहुत  अच्छे  हं  ।,  वहू  एक

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती ह  को  साबूदाना  का  पर्यायवाची  भाना

 गया है  ।  है  और  उसे  संरक्षण  देना  चाहती  हैं  ।  में  इस

 सभा  को  केवल  यह  बताना  तथा  समझाना
 सभापति  महोदय

 :
 यह  आपका मत

 चाहता  हं  कि  सरकार  जो  संरक्षण  देती  है
 श्री  एस०  ato  रामस्वामो  :  यह  मेरा

 वह  केवल  कागज़ों  पर  ही  रहता  है  ।  वास्तव  में
 नहीं  अपितु  saree  आयोग  का  मत  है  जिसे

 सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  ।
 यह  एक  निरोधक विधि  हैं  ।  जब  तक  स्वयं

 केन्द्र  प्रफुल्ल  अधिनियम  के  द्वारा  यह

 श्री  कर मरकर
 :  यदि  मेरे  मित्र  संकेत  नहीं  देता  कि  उसका  अभिप्राय  कया

 बाँधा  के  लिए  क्षमा  करें
 तो

 में  सभा  को  यह  और  वह  किसे  संरक्षण  देना  चाहता  तब

 बता  सकता  हूं  कि  हम  पश्चिम  बंगाल
 को  तक  प्रत्येक  राज्य  इन  उपबन्धों  का  निर्वाचन

 सरकार  तथा  अन्य  सरकारों  को  अपना  मत  अपनी  इच्छानुसार  करेगा  और  फिर

 भेज  रहे  हैं  ।  परन्तु  में  इसे  बकवास  बनाने
 का  नियम  एक  निर्थक  विधि  बन  जायेगा  ।  अतः

 प्रयास  नहीं  कर  रहा  हं--मान  लीजिये  कि  मेरा  निवेदन  हे  कि  सरकार  इसे  स्वीकार  करने

 हम  इस  विधेयक  के  किसी  संगत  खण्ड  के  नीचे  की  कृपा  करे  ताकि  यह  स्पष्ट  हो  कि  वह  किसे

 एक  टिप्पणी  रखते हैं
 कलकत्ता  में  संरक्षण  देना  चाहता  हे  ।

 की  जा  रही  कार्यवाही  हमारी  दृष्टि  में  सवाल

 श्री  ato  पी०  नायर  :  में  इस  तर्क
 गलत  है  ।”  मान  लीजिये  कि  संसद्  ऐसा  कहता

 में  नहीं  पड़ना  चाहता कि
 परिचय  बंगाल  Tt

 थोड़ी  देर  के  लिए  यह  मानते  यह

 पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  को  बाध्य  नहीं
 कार  की  कार्यवाही  उचित  है  या  नहीं  ।  बहुत

 से  बंगाल  निवासी  कुछ  समय  से  टैंपियोका  के
 कर  सकता हूँ  |

 दानों  को  साबूदाना  समझ  कर  खाते  रहे  हूं  ।
 पति  महोदय :  संसद  ऐसा  नहीं  कह

 a  सरकार  ने  इस  भ्रम  को  दूर  करने  का  प्रयत्न

 ता  @
 नहीं  किया  है  ।

 श्री  कर मरकर  :  और  सतह  ऐसा  नहीं  यद्यपि  यह  विधेयक  बहुत  साधारण

 कह  सकता है  |  परन्तु  यह  इतना  साधारण  नहीं  है  जितना  कि

 प्रतीत  होता  है  क्योंकि  इसमें  एक  सिद्धान्त थ्री  एस०  वी०  में
 कलकत्ते

 में  अनिर्णीत  पड़ें  मामलों  का  निर्देश  नहीं  कर  सम्मिलित हे  ।  आपको  स्मरण  होगा  कि
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 fags  aye  में  वाणिज्य  मंत्रालय  की  ara  सकते हू  |  |  TIGHT  कृषि  की  समस्या  का

 पर  चर्चा  करते  समय  माननीय  वा  शिष्य  मंत्र  किसी  अन्य  प्रकार से  समाधान  करना  होगा  ।

 न  हमें  आश्वासन  दिया  था  कि  दी  जाने  बाली  म॑  देखता  हं  कि  पिछले  कई  वर्षो  से  भारत
 a प्राथमिकता यें  विचाराधीन  र  ।  मुल्कों के  से  होने  वाले  मांडी  के  निर्यात  में  कमी  हो  रही

 मामलों  में  कुछ  देवों  को  प्राथमिकतायें  दी  ।  आप  जानते  ह  कि  औद्योगिक  मांडी  एक

 जा  रही हैं  ।  १८  मई  के  सरकारी  संकल्प  में
 एसा  वस्तु ह  जा  देश म  बनाई  जा  सकता  ह

 कहा  गया हैं  कि
 भारत

 ब्रिटिश  व्यापार  और  इतनी  बनाई  जा  सकती है
 है  कि  बड़ी  मात्रा होता  के  अनुसार  कुछ शुल्कों  में  कुछ  विषमता  में  इसका  निर्यात  हो  सकता  हे

 द
 और  इससे

 का  होना  आवश्यक  हैं  ।
 कृषकों  को  बहुत  लाभ  होगा  |  औद्योगिक  मांडी

 के  लिए  सरकार  टैपियोका-मांडी  का  स्तर
 वि  a  देशों  से  fea  गये  आयात  पर

 कयों  निर्धारित  नहीं  कर  सकती है
 आपको विषम  या  विभिन्न  acer  का  यह  प्रय  एक  और

 विशिष्ट  रूप  से  केवल  यही  बताना हैं द  कि
 घ्यान  उत्पन्न  हे  ।  यदि  जांच  पड़ताल

 वस्त्र  उद्योग  केवल  एसी  मांडी
 सलम  के  सब दाना  बनाने  के  उद्योग  तक  ही

 को  लगा  |  आपने  टं पियो का  से  यहां  बनने  वाली
 सीमित  तो  में  इसे  समझ  सकता

 मांडी  में  सुधार  करन  का  प्रयत्न  थीं  किया
 प्रफुल्ल  आयोग  जिसमें  कोई  भी  व्यक्ति

 सके  farted  आप  टे  पियो का  की  मांडी श  पियो का  या  उसे  उत्पन्न  करने  वालों  के  बारे
 के  आयात  की  अनुमति  देते  हं  ।  जहां  तक  इस

 में  जानकारी  रखने  वाला  नहीं  एक  दम  यह
 शल्क  का सम्बन्ध ह  यह  केवल  ताम के वास्त के  वास्ते

 निष्कर्ष  निकाल  लिया  कि  इस  देश  में  टे पियो का
 त्

 उड़ान  के  लिए  मद्रास  से  दो  या  तीन  व्यक्तियों
 ससे  स्थिति  पर  कोई  ठोस  प्रभाव  नहीं

 पड़ता
 को  विदेश  भेजना  पड़ेगा  ।  आपको  यह  जान

 ।  मेरा  निवेदन  यह  ह  कि  सरकार  न

 कर  आइचय  होगा  कि  त्रावणकोर-कोचीन
 टं पियो का  की  समस्या  को  पुर्णतया  एक  भिन्न

 दृष्टिकोण  से  देखा  और  हमारे  लाखों
 के  लिए  टे पियो का  का  मामला  बहुत  ही

 कृषकों  की  दृष्टि से  कभी  नहों  देखा हू
 ।  में

 पूर्ण  हूं
 ।

 इस  छोटे  से
 राज्य  में  लगभग  १५

 चाहता हु  कि  टें पियो का  दाना  या  मोती  के

 लाख
 दगे  टे पियो का  प्रतिवर्ष

 उत्पन्न
 किया  जाता

 सम्बन्ध  में  सरकार  अपनी
 नीति

 में  परिवर्तन
 ह  |  यह  एक  ऐसी  समस्या  है ंहे  जो  हमारी

 अथ-व्यवस्था  को  प्रभावित  करती है  |  इसका
 करे  ।  यह  एक

 एसी
 वस्त ुहूं  जिसमें  निर्यात

 को  बड़ी  गुंजाइश है  ।  में  आपको  आश्वासन
 नति  उत्पादन  होने  पर  भी  औसत  से  इसका

 द्  सकता  ह  कि  यदि  हम  औद्योगिक  मांडी
 उत्पादन  दो  से  तीन  टन  प्रति  एकड़  रहता

 बनाने  तो  संसार  का  कोई  भी  देश  भारत
 जबकि अन्य  देशों  में  यह  दस  से  बारह टन

 से  प्रतियोगिता  नहीं  कर  सकेगा  ।  ।  इसके
 el  इस  सम्बन्ध  में  हमें  यट  अवद्य  समझ  लेना

 साथ  ही  इससे  उगाने  वालों  को  बहुत चाहिये  कि  इसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  हमारे
 अच्छे  मूल्य  प्राप्त

 कृषक  इसकी  कृषि-विधि  को  नहीं  जानते

 जब  तक  यह  सरकार  कृषकों  को  टोयोटा  त्रावणकोर-को  चीन  की  स्थिति  भिन्न

 के  स्थिर  तथा  उचित  मूल्यों  का
 आशवासन

 ह  ।  अभी  तक  वहां  को  सरकार  तथा  जनता

 नहीं  देती
 है

 तब
 तक

 उत्पादन  में  वृद्धि  बाहर  से  आने  वाले  चावल  पर  निसार  रहती  हैं

 असम्भव  है  ।  इस  प्रकार  छोटे  से  उद्योग  को  हां  जब  कभी  चावल  की  कमी  होती  हे  तो

 अपूर्ण  संरक्षण  देकर  आप  टैपियोका  लोग  टे पियो का  को  वैकल्पिक  खाद्य  के  रूप

 उगाने  वालों  में  आशा  का  संचार  नहीँ  कर  में  काम  में  छाते है  |  सरकार  ने  टोयोटा
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 श्री  वी०  पी०

 के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया हैं  ।  अव  तो  आप  अधिकतम  शुल्क  क्यों  नहीं  लगाते  हैं

 जवाबी  भारत  सरकार  TH  यह  कहना  है  कि  ताकि  कोई  आयात  ही  न  कर  सके  ।  ऐसा  प्रतीत

 वह  त्रावणकोर-कोचीन  को  क्रिस  भी  मात्रा  होता हैं  कि  मह  एक  ऐसा  उद्योग  हें  जिसे

 नन
 सादा  ती  = a

 कार  संरक्षण  देना  चाहती  or ् मं  चावल  बेच  ल्  ्  क  तो  = fqarat  के  |  अन्यथा  वह

 निर्यात  पर  at  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  न  करती  ।

 प्रतिबन्ध  कयों  रहे  ?  afrapaT  के  उत्पादनों  श्री  ए०  एम०  थामस  :  सभापति  महोदय

 की  बहुत  मांग  इसके  यदि  में  इस  विधेयक  का  जोरदार  समर्थन  करता हूं

 और  इसके  साथ  ही  साथ  में  उन  उद्योगों  के निर्वात  के  लिए  zfqarer  की  मांडी  बनाई

 ्  फ्  arm
 ध्न्  |

 द
 न्र  धायक तो  कदाचित्  इसके  मूल्यों  में  वृद्धि  हो

 बारे  में  कुछ  कहना  चहता  हुं  fer

 में  संरक्षण  देने  का  उल्लेख  विशेषकर  2 fq- जाय  ।  परन्तु  सरकार  उस  fart  जो

 टैपियोका  का  उपभोग  करने  वालों  के  लिये  रोका  उद्योग  के  बारे  में  जिससे  मेरे  राज्य  का

 नियत  आधिक  सहायता  दे  सकती  ह  गहरा  नम्बर  है  ।

 wen  आयोग  नें  टैपियोका  द्वारे  के
 इस  मामले  में  में  चाहता  हं  कि  माननीय

 संरक्षण  देने  के  प्रशन  की  १९५०  में  जांच
 मंत्री  हमें  यह  बतायें  कि  इस  उद्योग  के  लिए

 ताल  की  थी  और  उसने  कुछ  सिफारिशें  की
 संरक्षण  की  क्यों  आवश्यकता  हैं  |  सरकार  का

 इन  सिफ़ारिशों  की  संख्या  दस  थी  और

 दुष्टिकोण  इतना  संकुचित  क्यों  और  समस्या
 इन्हें  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  सरकार  का

 का  ठीक  समाधान  करने  के  लिए  सरकार  की
 प्रयत्न  तनिक  भी  सन्तोषजनक  नहीं  रहा  है  ।

 दृष्टि  विस्तृत  क्यों  नहीं  ह  ?  सरकार

 इन  सिफारिशों  में  सिफारिश  संख्या  ५
 ऐसे  उपायों  व  साधनों  को  कयों  नहीं  खोजती है

 टे पियो का  उगाने  मांडी  वनों  में  कहा  गया  है  कि  सिंगापूर  तथा  पेनांग  में

 कारीगरों  के  प्रशिक्षण  की  सुविधा  प्राप्त दाना  वनों  मोती  बनाने  वालों

 करने  के  लिए  उद्योग  को  जिस  भी  सुविधा के  हितों  की  रक्षा  हो  ?

 की  आवश्यकता  वह  सरकार  को  देनी

 में  यह  भी  चाहता  ह  कि  माननीय  मंत्री
 चाहिये  |  तत्पश्चात्  सिफ़ारिश  संख्या  ६  में

 इस  सभा  को  विश्वास  में  लेकर  हमें  यह  बतायें  कहा  गया  हैं  कि  जब  कभी  टे  पियो का *  दाने  के

 कि  इस  विषम  प्रफुल्ल  शुल्क  सम्भावना
 यें  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  जाय  और  उसकी

 क्या  होंगी  ।  इस  विषमता  का  कया  उद्देश्य  है  ?  उत्पादन  लागत  में  पर्याप्त  कमी

 यदि  सरकार  वास्तव  में  साबू  उद्योग  में  रुचि  तो  देश  की  मांग  पूर्ण  करने  के  परुचात्  बचे

 यदि  वाणिज्य  मंत्रालय  चाहता  स्टॉक  के  निर्यात  के  लिए  उद्योग  को  आवश्यक

 कि  आयात  के  होते  हुये  भी  टे पियो का  दाना*  सुविधायें  दी  जायें  ।  फिर  सिफ़ारिश  संख्या

 उद्योग  का  विकास  तो  वह  अब  सन्  १९५४  ७,  जिसकी  ओर  में  सभा  का  ध्यान  आकर्षित

 में  भी  क्यों  भेदभाव  का  प्रदर्शन  करती  ह  करना  चाहता  यह  हें  :  मद्रास  तथा

 जहां  तक  शुल्क  का  सम्बन्ध  यदि  माननीय  कोर-कोचीन  की  सरकारों  को  अपने  अपने

 मंत्री  यह  कहते  कि  हमਂ  इस  तीस  राज्यों  में  टैपियोका  जड़  का  उत्पादन  बढ़ाने

 प्रतिशत  की  बजाय  शत  प्रतिदिन  शुल्क  रखेंगे  के  लिए  ठोस  कार्यवाही  चाहिए  और

 तो  में  उनके  कथन  को  अधिक  पसन्द  करता  ।  अपने  राज्यों  में  टैपियोका  उत्पादन के  अद्यतन

 यदि  आप  आयात  को  निरुत्साहित  कर  रहे  अभिलेख  रखने  चाहियें
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 मेरा  निवेदन  हैं  कि  इन  तीनों  सिफारिश  संख्या  क  वार  म  कहा  गया

 सिफारिशों  को  तनिक  भो  कार्यान्वित  नहों  हैं  कि  ट ेपियो का जड  के  उत्पादन  में  वद्ध  करने

 किया  गया  |  प्रतीक  आयोग  के  प्रतिवेदन  से

 नन  के  fae  मद्रास  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही
 मुन्न  ज्ञात  होता  हं  कि  सिफ़ारिश  संख्या  &  रश

 नहीं  की  हूँ  और  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  से
 सम्बन्ध  में  उद्योग  न  सरकार  से  प्रार्थना  नहीं

 की  ।  मेरा  मत  हे  कि  इसे  सरकार  को  स  सम्बन्ध में  कोई  नहों  मिलो  है  ।

 फलता  मानना  चाहिये  |  यह  सरकार  का  श्रीमान  मेरा  यह  निवेदन  हैं  कि  जव  खाद्य

 कत्तव्य  होना  चाहिए  था  वह  मलाया
 गया  का  समाधान  केन  द्वारा  किया  जा

 तथा  सिंगापुर  जो  की  इच्छा  रखन  वाले

 वारों  से  प्रार्थनापत्र  आमंत्रित  करती  विशेषकर
 रहा  तो  केन्द्र  को  ही  इस  ओर  तनिक

 नाबकार-कोचीन  तथा  जेसे  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  था  |

 राज्यों  से  प्रार्थनापत्र  आमंत्रित  करती  |
 सभापति  महोदय  :  अब पांच वज  गयें

 सिफारिश  संख्या  ६ के  वारे  में  प्र  शुल्क  सभा  स्थगित  होती  है  ।

 आयोग  अभिलेख  से  पता  चलता  है  कि
 इसके  लोक-सभा

 टें पियो का के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 रया  राज्य a

 २१-  सितम्बर  १९५४,  के  ग्यारह बजे  तक  के केन्द्रीय  सरका  सरकार ने  कोई

 अयत्न  नहीं  किया है  ।  लिए  स्थगित हुई  ।

 ्य  अ


